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यों वो रियाक्ततों पर लिखें गये ध्ाहित्य में अभिवुद्धि करने बाली 
प्रत्येक सतना फा स्वागत करते हुए आनन्द होत। है। परन्तु जब बहु 
रचना श्री बेजनाथ महोदय जेसे सुयोग्य लेखकों की हो, जिन्‍होंने विषय 
को अधिक अच्छी तरह समझते में सहायक होने बाली बुनियादी जान- 
कारी को एकत्र करने में सच्जे दिल से बत्व किया है, तो बहू तिज्रार स्वागत 
करते योग्य हों जाती है । क्योंकि लेखक ने निःएत्रार्थ सार्वजनिक सेया के 
कैज में बरसों बिताये हैं, गांधी सेवा संघ के मंत्री की हैसिमत से तथ्यों 
की तौलफर उनका ठीक ठीक भुल्याकत करने की उन्हें काकी देविंग 
मिली हुई है, और फिर इन तसास वर्षों में सदा रिपासलें और 
रिप्राप्तती जनता की दोहरी एजाभी से मुक्ति, उनकी सास दिलपेश्पी 
का विषय रहा है । 


एफ समग्र एसा था, जब रशियासतों के साल की तरफ कोई ध्याध 
ही नहीं देता था। अंधकार ओर लापरवाही उसकी किश्मत में थी । 
आज बहु इस अनस्था से बाहर निकल चुका है। और उसने ऐसा 
महत्व धारण कर लिया हैं, तथा इतना जछ्री बन गया है कि जिसकी 
गायद ही पहले फिसी में कल्पना की हो । सास महान जरदोलनों का 
ऐसा ही होता है। पहुले छोग उन्हें लापरवाही फीनजर से देख ते हैं, फिर 
ये सम्बेश की बस्तु घत जाते हैं और अंत में ज/कर लोग उसका सही 
तकी रबर समभ पाते है। इंएलेड के मजदूर जास्दोलत को भी इसी 
विक्ास-कष में से गुजरना पड़ा हु । सन १८०५ में इंगलेंड की पालियांगेंट 
में सका केबल एक सदस्य था | पर आज सजदूर इल के सवस्यों की , 
सेंक्या चार सो अस्सी है, ओर थे ब्िदेन तया शक्तिशाली ब्रिटिश 


$ 
हि] 


(स्व) 


साआ्ाज्य पर हुकूमत कर रहे हैं। श्थिससी जनता के आध्योलम को लो 
इसका एक तिहाई समय भी । जगा है। अभी अभी बीस साछ 
पहले तक कोई उधतही तरफ़ फान भी नहीं देता था, ऐसी बर्दशा थी । 
आठ साल पहले हरिपुरा के अधियेशर में यह प्रथम शेफी का अश्म 
बन गधा । और आज तो राह के प्रदतों में उसने ऐसा महर्व धारण 
कर लिया हू कि दूसरे अमेक | प्रशतों को अलग रखकर पहुले उस पर 
विचार किया जाता है । 

स्मरण, अगर भे का स्वतंत्र होता है पर उसके एक तिहाई 
हिस्से को काहकर उससे अदा कर विया जाता है और उसे स्वमंत्रला 
का उपभोग नहीं करने दिया जाता' तो भारतीय स्वतंत्रता मिरी एक 
भिय्या बल्तु होगी | जस रे को हम स्थतंत्त भारत वहीं कह सफते। 
भारतीय स्वतस्त्रता एक गोल है--ह्ितीया के नहीं, पुिमा के बाग के 
समान बहु एक पूर्ए बिस्य है । इस ध्र्थ में कांग्रेस ने रियासती जनता के 
शानदीलम को देश की स्वतंत्रता के श्ान्दोलभ का एक और अधिभाएय 
अंग के हूप में भाना है । एक समय एक ही उद्ेश से प्ेरित थे बोनों 
आरदोलन विभिन्न दिशाओं में हू हुए दिलाई देते थे ।बाश थे बोगों 
समानाच्तर रेखाओं पर बढ़ते रहे । श्रोर धत्त में वे दोनों ए के ही केख विस के 
आस-पास घुमने बाले वर्तु वी रेखा पर शा मिल्ले । बोनों की भसिझकर' 
एक ही देव बन गई और पा के डायवर भी पं० जवाहरणाल मेहर के 
छाप में-“जेंब सभ्‌ १६४६ में राष्ट्रीय महातदा शौर ग्र० भ।० वेशी 
राज्य लोक परिषद के सभापति थे, एक ही' हो गये । उस बिन से कश्शीर, 
और हैदराबाव, बडोदा और फाबुझा, मलेरकोटला और फरीवकोह, 
मैसोर और ज्राएव कोर, जालियर और भोपाल, पांगजी ओर कौल्यपुर, 
तालस्रेर और घेमकनाल,, मणिपुर और कूचबिहार, विन शौर बाजात 
झोश सिरमोौर और बिलासपुर | की रिधासतें, पेशी-राज्य-लोफ-परिषय्‌ 
तथा कांग्रेस की भी, समात विल्चस्पी के विषथ बन गईं । 
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देशी राज्यों की जनता का शसली शज्तु, गरेशों की भिशंकुशता 
था भगाए की अकर्मण्पता नहीं, बल्कि राजमेतिक घिभाग के वडपम्स 
हैं । झलः जब तक उनका खात्मा पहों कर दिया जाता, तब तक रिया 
सती जगता की-बल्कि भरेशों की भौ-धुक्ति की कोई आदा। नहों करनी 
आाहिए । कसी भी बीमारी को दुर करने में हमें उसी मात्रा में 
सफलता मिलेगी, जिस मात्र में उसकी जप को हम काटेंगे । इसके सित्ा 
शौश सब उपाय तो ऊपरी ही होंगे । वे बीघारी को फभ कश सकते हैं, 
उसे पुरी तरह दूर नहीं कर सफ़्ते। इसी प्रकार जबसे अग्तकतलीन सर- 
कार की स्थापना हुई है, हमने इस बीशारी की जड़े में हाथ डाक है । 
और यश्यपि आश राजनैतिक पिताग से उसका बहुत सीधा सम्बन्ध 
नहीं है, तथापि उप्तका चतिक प्रधाध तो. उस विश्ाम पर पतिक्षए 
पता ही रहता है, और लिःसादेहु यह प्रधावथ इस विभाग के फोलादी 
कबच को तोहकर फ्रेंक देगा । असल में तो जब अ्रध्थाई सरकार बसें 
बाली थी उ्ती क्भय इस तई सरकार तथा बरेशीं के बीच के सम्बन्धों 
को व्यवध्थित करने के लिए एक सलाहुकार समिति बनाई जाने बाली 
थी। पर ऐसी फोई बात पहीँ ही! सकी | श्र ! 

ग्राश्वों श्र रियासलों को जोड़ते चाढी एक नई कड़ी विधाम- 
परिषद का अधिवेशन है। इसनें दीनों के धतिनिधियों को एक साथ 
धहकार विवार करमा पहुता हैं। और श्राज तो राष्ट्र का संपूर्ण ध्यान 
इस यत्त में लगा हुआ है, कि इस परिषद में रिपाप्ततों के अतितिकति 
पाश्तव में, और पर्याप्त मात्रा में, रिथासती बता के ही अधिमिध्ति हों । 

अफसोत्त की बात है कि ऐसे मौके पर, सांगली और कोसीन जैते 
शु् प्रषवादों को छोड़कर, शेष शब भरेश अपना हिएसा ठीक तरह से 
अदा महीं कर रहे हैं। वे अवने प्रजागनों की भ्रकांक्षाओं को कुचलने 
की मानो हो? में लगे हुए हैँ। दुनिया जानती है कि. श्रेग्रेजों की साथे- 
भोज सता बहुत जलवी यहां से घठने पाली है । तब याद रहे, काम 


पड़ेगा नरेजों को सी 
राम्बन्य अेससय हो स॑ 
ग्रजाजनों के बीच ; 
की संगीने गहीं, प्र जाजः 


े 


। आपने प्रजाजनों से ही। नरेश चाहें तो पह 
ता है; भौर यदि ये न चाहें तो उसके ग्रोश 
र संथर्ष भो चल सकता है । उप्त पम्प अंगरेजों 
गे क प्रेम और सहभाव ही उनकी ढाल होगी । 


फगर हम याद करनलें कि पिछले महायुद्धों में जभंनी के बौसर, इटली 


के राजा, आहिुपा के वे 
अधिक शक्षित-आरकी सथ 
घिह गया है, तब नर 


'स्शह गोर रूप के जार जैरे और गरेशों रे कहीं 
| बनजग रे गा्पञ्ञ लोगों तक का नामोनिशपत 
के सामने उसकी प्रजाणमों से और अ्रणाणनों 


की उमसे होगे बाली छ0ाई का सही गही चित्र खंधा होगा और उसके 


हे; 


परिणारों का उतों 


2 भाण होगा। झाज र्दीप सहाससा का भीरण 


कसौटी पर है, पर झब उसकी भी हुइद झा पएंवी है । डिम-शिखर को 


भांति किसी भी क्षण 
के ज्वार के सभान, गप 
प्रब(हु को रिपासलों हमें 
जड़ कर पक सकता है 


है जोर से दृश्कर गिर सकता हैँ, था महातागर 
गी शतक गहराई के उसड़ कर, स्वथोनता के 
द से रोकने पाऊे इस फेच को हुथा मे 
सचमुच, भरेशों का समिष्ण वया होगा, पही 


सोचे । अपरी किस्मत के सिर्माता वे खुद ही हैं । 


नई दिल्ली 
प दिल्वस्थश २९४६ 
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(डॉ०) पटद्टामिसीतारमेथा 
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पछुले वर्ष “ स्यापर्ती जगत की धमस्याये ” नागक परी 
एक छोटीसी पुस्तिका उदयपर अधिवेशन के रमग अक्ाशित हु 
थी। वह दो-तीन महीना में €! विक गई और गकाशकों की करपा 
से मऊ उराका दसरा संस्करण तेयार करने के लिए कष्ट गया | गए 
॥ महानो इस काम को हाथ में नहीं ते सका। अभी जन उसे कंगे 
शरू किया तब तक देश का रिपाव काफी लंदल गए प। पास 
झयुरूप जब में उस पृरतक को वगाने बेटा तो श्व्गां अधिक बह 
पएामगी उपये देगी पढ़ा कि उड्ा दूधय रास्करण पहां विलकत 
वसा पसतक हा बग गई। इसलिये गास मी बदल देना पछ। | 


श्यागतों के रावत पर रत अन + आपके जानकार था कोई 
गेता बिखते तो अाओा होता, परन्तु बड़ पता इतने कार्यमग्म है कि 
उन्‍हें एप कुटिस काम के लिए अवकाश मिलना किन है | फिर थी 
नीटी-मो्टी रियासतों थे काम करनेपाला 'अधंर्य यार्भाण कार्य 
करताओं को इस विपय की कछ आवश्यक जानकारी दफवाली मिताव 
की जरूरत तो पी ही। वहीं इसे एस्लक मे देगे का यंत्र क्रिया 
गया है | हे 

इस आवश्यकता को किया अंश में वह एस्तेक अगर पृष्ठ कर 
सके तो मे इस प्रयत्न को सपल समसंगा | 


पृ मं ह्श 
रतलाम-ात्रा गे, | वैज्ञनाथ महोद 
६ “] ४ छू + | 


अनुक्रमणिका 


कैस++जम+न शक 2 ५०ा>न्पनक, 
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११ श्ात्र के प्रए्न 


परिशिष्ट 
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देशी रियासतों पर एक दृष्टिपात 


रियासतों की समस्याश्रों पर विचार करने से पहले यह जरूरी है कि 
उगके बारे में कुछ जरूरी बातें हम जान ही। भारतवर्ष में कुल ४६१ 
रियासते हैं। ( लोक-परिपद के प्रकाशन में इनकी संख्या ४८४ है | ) 
रियासवों का कुछ रकबा ७,१२,४०८ वर्ग मील झोर जग-संख्या 
९,३११,८६,००० ( सन्‌ १६४१ की मलुप्य-गणना के श्रतुसार ) है। 
'कंगे के हिसाब से यह समस्त देशा का ४० प्रतिशत श्रीर जन-संख्या के 
शगभग २३ २४ प्रतिशत है | 


गोटे तौर पर रिमरासर्प दे! हिस्सों में बँटी हुई हैं । 


(१) सेह्यूट स्टेट्स ( जिनको सलामी का हक है )। 
(२ ) नोन सैह्यूठ स्टेट्स ( जिनको सलामी का हक गहीं है ) ! 


२, हिन्दुस्तान में कुल १२० सल्ागी की हकदार रियास्तें हैं और 
२४२ ऐसी रियासतें या जागीरें हैं, जिगकों सलामी का हक सही है । 


र्‌ श्यासतों ॥ सबाले 


१. उपयुक्त पुस्तक के परिशिए 'ए! से ज्ञाट होता है कि कोई ४५४ 
रियासतें था जागीरें ऐसी हैं, जिनका रकबा १००० वबर्गगील से कम है । 
शरीर ४५२ ऐसी हैं जिनकी आबादी भी एक लाख से कम है। ३७४ 
रियासतों की आमदनी एक ज्ञाख से कमर बताई गई है | 


४, सिर्फ १२ रियासतें इतनी बढ़ी हैं कि जिनका रकबा १० हजार 
वर्गमील से ज्यादा, आबादी १० लाख से ऊपर और आमदनी पचास 
लाख से ऊपर है। 


५.. जिस हिस्से को ब्रिटिश भारत कहा जाता है, उसका रकवा 
१०,६४,३०० वर्गमील और आबादी २६ करोड़ ( १६४१ की गणना ) 
है | वह ४७५ जिलो में बेटा है | हर जिले का औसत रकब्रा ४००० वर्ग 
मील ओर आबादी ८ लाख के करीब बैठती है | 


&. कुछ रियासते या जागीरें इतनी छोटी हैं कि उन्हें राज्य कहते 
हुए हँसी शोर तरस आता है | 


७, पन्द्रह रिय्रासतें इतनी छोटी हैं कि जिनका रकबा पूरा एक वर्ग 
मील भी नहीं । २७ दूसरी रियासत्रों का रकबा पूरा एक वर्शमीक्ष बैठता 
है. | सूरत जिले में १४ इतनी छोटी-छोटी शियासतें या जागीर हैं, जिनकी 
श्रामदनी ३०००) सालाना से ज्यादह नहीं जाती | इनमें से तीन रियासवों 
की आबादी इतनी कस है कि पूरे सौ आदमी भी उन्मों नहीं हैं। उसमें 
से पांच की आमदनी पूरे सी रपये सालाना भी नहीं | सालाना २० रुपये 
आमदनी वाली ओर १२ शआ्रदमियों की झाबादी वाली एक जायदाद भी 
है, जिसको राज्य कह्मा जाता है । 

८, ४६२ रिय्ासतों में कुल ६० इतनी बड़ी हैं जो रकबा, श्राबादी 
ओर आमदनी के हिसाब से ब्रिटिश भारत के एक जिठे के करीब बराबरी 
की मानी जा सकती हैं । 


रियासतों के नियन्त्रण की व्यवस्था 


माणटेस्यू्वेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर पहले जिन रियासतो का 
सम्बन्ध प्रायः प्रान्तीय सरकारों से था, बाद भें उसने से अधिकांश का 
सम्ग्ध सीधा गवर्नर जनरल से कर दिया गया है। परन्तु इनका नियन्त्रण 
प्राय एजन्ट के मार्फत ही होता रहता है । 


भारत सरफार का पोलिख्िल टिपाटमेन्ट भाश्तवर्प की तमाम 
रियासरत्ती के शासन के लिये जिम्मेबार है | यह सीधा बाइसराय के सावहत 
काम करता है| पर ऊन्हें तफ्सीलों को तरफ ध्यान देने का अवकाश कहाँ 
से हो? इसलिए श्रसल मे सारे महकसे का नियजजण पोलिटिकल सेकर ठरी 
के हाथा मे ही रहता है।वबाइसराय को तमाम जानकारी अपने इस 
सेक्रे थरी से ही मिलती है, जिसके मातहत झोर भी कितने ही ऑफिसर है 
जिल्द एजन्ट तु दी गवर्नर जनरल, पोलिटिकल एजन्‍्ट ओर रेसिड्वेन्ट 
कहती है | 

एजर्ड टू दि गयर्नर जगरह के मातहत अनेक रियासत होती है शोर 
शोर उसदा राग्यन्घ सीधे बाइसराय रे होता है | उसके सातहत अनेक 
पोलिथिकल एजन्ड होते हैं | इन प्रतेक के मातहत कुछ रियासत हैं| 
रेसिडे-्ट उस पीलिटिकल भ्रफिसर का नाम है, जो शकल्वी बढ़ी बड़ी 
रियासती पर ध्याथ देता है | 


इस तसास अप्रीमरी को बहुत व्यापक और श्रलग अलग अ्रषिका रहोते 
हैं। उनका न वो वही खुलासा है और मे ऐसा खुलासा करने का यक्ष कभी 
किया गया है । यह रियासत का गहच्, नरेश का ध्यक्नाव ओर पोलि- 
डिकल शाफियर की भर्जी पर निर्भर शता है। कभी कभी तो बह बहुत 
छोटी छोटी बादी मे भी दर्लंदाजी करता है, गो कभी नरेशी से बड़े बढ़े 


४ रियासतलों का समा 


प्शित अपराध हो जाने पर और मकर कुशासग होने पर भी इृश्लक्षेप 
करने से इन्कार कर देता है। राजा अगर कमजोर हैं तो रोजमर्स की 
बातों गें भी पोलिथिकिल एजन४ टॉग अड़ागे लगता है, तो कभी राजा 
के दबंग होने पर वह बहुत सो समझ कर दस्तन्दाजी करमे की जरुरत 
देखता है। हाँ उस हमेशा साम्राज्य सरकार और भारत सरकाश की सीधि 
शौर हिंदायनों का ध्यान वो रखना ही पड़ता है| फिर इनकी सत्ता रियासती 
के आकार प्रकार पर भी कुछ निर्भर रहती है। शाम तीर पर छोटी 
रियासतों पर इन भ्रधिकारियों को बहुत व्यापक अधिकार होते हैं । पर 
समसे अचरज की बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि ये अधिकार 
क्या होते हैं। सारा काम पूरी गुप्तता के साथ होता है, जिसके कारण 
नरेशों पर इस महकमे का भयंकर आतंक रहता है | पर कोई इसका 
आर्थ यह न करे कि प्रजा-जन पोलिटिकल डिपार्टगेंड के पास इन नरेशों 
की शिकायत ऐे कर जानें तो वह उनकी सद्दायता करता होगा। ऐसा जरा भी 
नहीं | डिपार्टमैंद तो जैसी पी सुविधा देखता है वैधा करना है । इसे तो 
साप्राज्य से मतलब है | वह नरेशों को जन-जाभूत्रि का इर दिखाता खूता है' 
ओर जनता की सन्धियों झोर सुलहनांगों का बहाना बताकर इसकी 
निरंकुशवा को बरकरार रखता है| इस तरह आपने इस दुधार के बलपर 
जसने अपनी मिर्रकुशता की रक्ञां अब तक को है | 

यड़ी रियासतें हैदराबाद, गैसोर,बड़ोदा, जम्मू श्रीर काश्मीर तथा 
गवालियर का संग्बन्ध सीधा भारत सरकार से है। भूतान श्रीर सिक्किम 
का भी है। पर साधारण रियासतों की अपेक्षा इनके वाहइलुकात जरा 
बूसरे प्रकार क॑ हैं । 

बलूचिस्तान में गवनर जनरत्ल का एजैन्ट कल्ाव और लासबेला 
स्थासतों का मियस्त्रणु करता है | 


म्रध्यभारत की एजन्सी का एजैन्ट इन्द्र मैं रहता है| उसके गाल* 
हत भोपाल, बुन्देलखण्ड और माज़वा इस प्रकार तीम एजेग्सियां है 


रिथांसतोँ के मिशस्चंणं की व्यवस्या प्‌ 


४ धक्के मातहत अ्रद्याईरा बड़ी, जिनके राजा-नवातों को सलामी का हक॑ है, 
शोर सत्तर छोटी रियासत हैं, जिनके परेशों को सलामी का हक नहीं है। 

छेक्कम स्टेट्स पजेन्सी का निर्माण सन्‌ १६३३ में उन रियासतों 
को अहाहृदा करके फिया गया, जो श्रव तक अभ्यई के मातहत थीं। 
इनका एजेन्ड कोल्हापुर का रेजिडेश्ट है, जिसके मातहत ये दूसरी छोटी 
छोटी सोलह रियासतें कर दी गई हे 


ईस्ट स्टेट्स पजेम्सी का निर्माण भी सन्‌ १६३३ में हुआ । अब 
तक जो रियासते मध्यप्रदेश, विह्यर श्रीर छड़ीसा के भातहत थीं, उन्हें इस 
एजेस्सी सी सब्र दिया गया है। इनकी संख्या ४० है । मर्यू रमंज, पटना, 
'पस्तर शरीर कालाहणडी इनमें से भुख्य हैं। इसका एजेन्ठ रांची में बहता 
है, जिसके मातहत एक सेक् टरी और एक पोलिटिकिल एजेए्ट भी है, 
जो सम्बहपुर भें (हता है। 

शुज्ञरात स्टेस्टस पर्जैन्सी को निमौण भी उसी बर्ष (१६३३) में 
फिया गया भा । बम्बई की मातहत की ग्यारह बड़ी सल्लांगी की हकदार 
ग्रोर रार छोटी र्थिसतें था जागीरें इसके निमन्‍्नण में कर दी गई 
हैं| बड़ी|दा का रजिडेम्ट इनके लिए गवर्मर जनरल फा एजेस्ट है।इस 
रियासतों मे राजगीपल्ला भुझ्य है। रेवा-क्राठा एजेन्सी भी इसी 
एजेसी के मातहत है। 


मद्रास स्टेट्स एजेन्सी इनसे दस वर्ष पहिले बनी थी। इसके 
मावहव चॉयणकोर श्रौर कौचीन ये दो बढ़ी रियासतें है। एजेस्ट के 
प्रुकराम धावणकोर में सरफखा गया है । 

सीमांत पञ्ेन्सी के मातहत चित्राल सहित पांच रियासत हैं | सीमा- 
ध्रान्व का मवर्नर खुद इसके लिए एजेस्ट घुकरर है | 

पञञाब स्टेजस परजेब्सी का निर्माण १६२१३) हुआ था। इसके 
भावहत १४ रियासतें हैं, जिनों भावलपुर के सवाब मुस्लिम और पटियाला 


श्यासतों के सवात्ष 


न्द््कप 


के नरेश सिख है| ॥ १६३३ में खेरपुर को भी इन्हीं के साथ दस 
एजेन्सी में जोड़ दिया गया है | 

राजपूताना स्टेट्स एजेन्सी का सदर मुकाम माउण्ड आबू पर 
रखा गया है | बीकागेर और सिरोही इनके सीधे सातहत हैं इसके 
अलावा बाईस वृसरी ( हैं, जे। जयपुर के रजिडै-ट, ग्रेबाड़ के 
रेजिडेग्ट, दक्षिणी राजपूताना स्टेट्स के पोलिटिकिल एजन्‍्ट, पूर्वी राजपुपाना 
स्टेट्स के एजेन्ट और पश्चिमी राजपूताना स्टेट्स के रेजिड्ेग्ट के मावहत 
कर दी गई हैं | इनगे से टॉक और पालनपूर के शासक मुस्लिम हैं और 
भरतपुर तथा घौलपुर के नरेश जाद हैं। शैप्र मे उदयपुर, जमपुर, ओषपुर 
आर बीकानेर प्रधान राजपृत राब्य हैं । 

चैस्टेस इणिड्िया ः एजेन्सी का निर्माण सन्‌ १६२४ की. 
किया गया | कब से ऋडियाबाड़ की रियासत, तथा कण्छु और पालनपुर 
की एजेन्सियों को बम्बई के मातहत से दृद्यकर गयनर जगरल मे भावदहत 
रख दिया गया। महीकाँठा एजेन्सी को भी रालू १६३३ में इसके साथ 
जोड़ दिया गया | इनका पजेन्ड राजकोट में रहता है, जिसके मावदत, 
सावरकॉठा, तथा पूर्वी और पश्चिमी ऋछाधियाबाह के पोशिदिकल 
श्जेन्दस काम करते है| इन सबके मातइत कुछ मिलाकर कच्छु, 
जूतागढ़, नबागगर, औओए भावनगर सहित, सोलह सलामी के हकदार 
नरेशों की और दो सी छत्तीत रिथासतें या ज्ागीरें छोटी हैं, मिनके 
शासकों की सल्लामी का हक नहीं है। इनके अलावा भी प्रान्तीय समकारी 
के मातहत कुछ रियासतें रह गई हैं। उदाहरण र्थू--- 

आसाम गें-- गणिपुर तथा खासी और जश्टिया की १६ पहाड़ी 
रियासतें । 

बंगाल मैं--कूच विहार और जिपुरा 

है पंजाब में--शिमज। की पहाड़ियों की झठारह छोटी रियासतें जिया 

संब्स बड़ी बशर है । ' 





नरेश और उनका शासन छः 


सुक्क धागत में “रामपुर, काशी, जिनका निर्माण १६११ मे हुआ! 
ओर हिमालय को झेरी गढ़वाल रियासत | 
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देशी रा्यों के शासकों अर्थात्‌ राजाओं श्रोर नवाबों का व्यक्तिगत 
शरीर सार्वजनिक जीवन तथा शासन लगगग एकसा होता है | कुछ मामूली 
फेरफार के साथ उनकी व्कसाज्ी कहानी यो कही जा सकती है।--- 


नरेशों का ब्धपन अलब्त लाड़ प्यार में गुजरता है। महत्नों में 
एतकी माता ही अकेली रानी नहीं होती | उसके भझल्ावा धमकी क्रितनी ही सौनेली 
भावाएं होती हैं, जिनमे बेहद ६॑र्ष्या-द्ेप होता हैं।इस वजह से युवराज वी जान 
सदा खतरे में रहती है | इस खतरें से बचाने के लिए उस लगभग कैदी 
फो सी हालव में रकखा जाता है। हमेशा खुशामद का बातावरण रहने 
के कारण बचगन से ही इनकी आदतें बिगड़ने लगती हैं | 


६ (/गाजकुभारों की शिक्षा के लिए देश में शजकोट, श्रजमेर, इन्दौर 
ओर लाहोर इस तरह चार कॉलेज हैं | सफल, चरित्रवान, और प्रजा की 
शता करने वाला शासक बनाने की अ्रपक्षा इन्हें यहाँ आझाजाधारक साम्राज्य 
सबक बनाने की तरफ ही अप्िक्र भ्याव दिया जाता रहा है। इसके बाद 
उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंगलेंड भेजने की प्रथा भी रही है। यह सक्च' 
शिक्षा इनके लिए शोर भी हानिकर: साजित होती है | युवराज 
झपने प्रजाजनी से दूर पड़ जाता ह , जबानी के जोश में वह विदेशी में 
अनेक मये आखार, नये विचार और कई ऐसी नई नातें सीख लेता है कि 
झपने प्रजाजनों से प्रेम पूर्वक मिलने-जुलने वो बजाय बह उनको मूर्ख और 
ग्रंवार समक उनसे हमेशा दूर ही दूर रहने का करन करने लगता है, यहाँ 


टः स्थालतों का सवातत 


तक कि अधिकार मिलने के बाद भी वह अपना अधिकतर समय बाहर 
बिवावा है'। माननीय स्थ्र० श्री निवास शास्त्री ने एक बार नरेशों की विदेश' 
यात्राओं के बारे में कहा था “आप लन्दग, पेरिस था किसी मी फैशनेबल 
शहर में चले जाइए । वहाँ आपको कीई हिन्दुस्तानी राजा जरूर मिल्ष 
जावेगा, जो अगनी अवठृल संपत्ति से वहाँ के जोगी की चकित कर रहा 
होगा और अपने संपक में आने बालों को पतित ओर भ्रष्ट बना रहा होगा |" 


नरेशों के चरित्र और तरह तरह्के घुरित व्यसनों के विषय में कुछ न 
कहना ही भज्ञा है। बढ़े बढ़े अंतःपुर, वहाँ का गन्दा बाताबरण ओर 
उनके अन्दर कैदी कासा जीवन बिवानेबाली अर्ंख्य रानियाँ, दासियाँ 
ओर रखेलों का दयनीय जीवन ही इनका प्रत्यक्ष प्रमाण है | परख्यु फिर भी 
उन्हें इतने से सतोप नहीं होता। अपने सेर-सपार्टो तथा देश-बिदेश' की 
सात्राश्नों से यथा संभव इनके अन्तःपुर की और मी बुद्धि होती ही रहती है। 


श्यिसतें शिक्षा, उद्योग ओर नागरिक स्वाघीनता के बिपय में शर्त्यंत 
पिछुड़ी हुई हैं | इस बिगड़े जमाने में भी ब्रिडिश हिन्दुस्तान ने दादा शाई 
नौरेजी, स्वामी दयाननद, लोकमान्य, मद्दास्मागाँबी, प॑ जवाइरलाल जैसे 
भहयप॒रुषी के अलावा उस हजारों निसस्‍वरार्थ कार्यकर्ताओं को जम्म दिया है 
जिम्होंने हमारे राष्ट्र का निर्माण किग्रा है। परतु शियासलें इस संबंध मे 
हम सब देखते हैं. अत्यन्त पिछड़ी हुई हैं। इसका कारण बह्ाँ का 
अंधकार ही है। मानों दम घुट रहा हो। तरक्की की गुंबाइश बहुत कम 
रखती है | छोटी रियासतों में तो आदमी बहू ही नहीं सकता | अतः अपनी 
तरककफी की इच्छा करने वाला दर आदमी यहाँ से भाग भिमालरी की 
ही इच्छु। रखता है । 

यही हाल उद्योगों का भी है| भैसोर, आवणकौर, कोचीन, बड़ौदा, 
गवालियर, इन्दीर जैसी इनी गिनी रिय्रासतों को छोड़ दें थो कहना होगा 
कि वहाँ कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ है | केवल कुछ रियासदों में 
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ञ्छ द अप गे ० कर गे डे हे जि ध्् 
कपड़े की मिलें हैं। दूराग कुछ रियासतों गे जिन-प्रेस वगैरा हैं | श्रोर जहां 
कुछ ऐसे कारखाने है वही कुछ थोड़ी सी जान और जाँणिति भी दिखाई 
देती है । श्रन्यथा तमाम रिय्ासुर्त एक दम, पिल्लुड़ी हुई हैं। खेती ओर 
सरकारी नौकरी के अलावा, वहाँ झाजीविका कु कोई ,जरिया नहीं होता । 
तमाम पढ़े-लिखे लोग और साइसी व्यापारी अन्धकार और प्रतिक्रिया के हन॑ 
श्रंत्र, कूओ्नों से निकलकर अपनी किक्मृत को झाजमाने के लिए पास पड़ीस 
रे 8 338 2७ ॥, ४ पा रा 
ब्रिटिश सती में चले जातें हैं| शबपूताने ४ की रियासतो 
4 श्र|ज भी गुलामी की कुँप्रथा कायम है | दारोगा, चाकर, हुजूरी बगैर 
'शुल्लास जातियों का वहाँ पशु , के समान देन लेन होता है। इनकी न 
कोई संपति होती और न घरबार । ने अपने मालिकों की सर्पात्त होते हैं और 
द कं थे । पे | | हे गी के] |, 
लड़कियों की शादी के समय दासदासियों के रूप में इन्हे लड़को के साथ 
भेज दिया जाता है।औरा/त# मे थे इस नये परिवार,क्री संपुत्ति बन, जाते हैं| 


९; । गगार लग-भग सभी रियरासती में जारी है अंद्षि कुछ रियासतों में 
वे कानूनन भगा हैं । नाई, घोबी, खाती, दरजी सबको बेगार देना पढ़ती 
है। छूटे की कीई आशा नहीं बीती | * ,. $॥ ५७ 

५ ४ 0 न] न्‍ पड 
मम ह रियास्तों में का तो पराग्र 'अधिक दीते ही हैं। किसे इरोफे अलावा 
' छोटी छोडी रियासतों में भ्रगशिनत्‌ लाग-बा्गें होती हैं | बरिफेटर 'खुकगार 
श्ापभी पुस्तक ' इम्डियत प्रिन्सेस ?? में लिखते हैं किसानों की ६० प्रतिशत्‌ 
से मी,अधििक झ्राय जन करी में ही चली जाती है। ,. - - , » 


ै 


कानूम असल प्रजा की इच्छा और जरूरत के अरृततार उसीके 

द्वारा बनाये जाने औहिये ।हस श्रर्थ में खिवासतों में कोई कांगूत नहीं 

हवा, | कूज़त और शापतन्‌ दोनों वहाँ ग़जा के व्यक्तित में कै्ित हो 

' जाते हैं । कामूग हे जकन मे, तिकलेत है और दौलतू छतकी नजर पे 
# होती है.। कही के 


अंग्रेजी इलाकों में प्रचलित कारूय जारी कौर दिये गये 
कह कल शि &. ञ रू हर 
हूँ | पर उनमें भी कोई स्थायित्व नहीं होता । नरेश जब चाहें उन्हें उठा 


१० रियासत्तों का सवाक्त 


सकता है, संसोधन कर सकता है या मुल्‍्तबी कर सकता है | जिसको जौ 
चाहे उठाकर मनमाने सगय॑ तक जैल शिजया सकता है, या रियासत से 
निकाल बाहर भी कर देता है श्रौर इसके लिये किसी कारण आरोप यो 
जाँच की जरूरत नहीं दाती | हर किसी की संग्यक्ति जप्त की जा सकती 
है और अदालतों मे चल रहे मामले भी रोके जा सकते हैं। कोई प्रज्ञा 
जन अपने नरेश पर उसके अफसरी के खिलाक वचन भंग या अधिकारों 
के अपहरण के लिये अदालव से मामला भी नहीं चला सकता | किसी 
सरकारी झफरार के द्वारा अगर ऐसा गुनहा भी हो जाय, जिसका सरकार था 
सरकारी काम से कोई ताहलुक न हो तो भी बगैर नोश की आशा के 
उस्तके, खिलाफ कोई मामला नहीं चलाया जा सकता | राज्य गे सभा-संगठम 
करने ओर अखबारों के प्रकाशन के छम्बस्ध मे आये कोई कानून नहीं 
होता | छोटे राज्यों में बगेर राजा रा० की आशो के कोई सभा सम्मेतन 
नहीं किये जा सकते ओर अगर ' कही कोई ' ऐसी समा बरगेरह कर भा 
लेता है तो फौरन पुलिस की दस्तन्दाजी होगी और ऐ,ी दरयन्‍्दाजी के 
खिलाफ वहाँ कोई उपाय काम नहीं देता | ५ ० 


सरकारी नौकरियों वे विपय में कीई सास गीति मही होदी । सगे 

बड़ा भ्धिकारी दीवान होता है जो प्रायः या तो राजा का कोई प्रीतिपात्र 
था रिश्तेदार होता है या पोलिटिकल डिपा्मेंट का अपना आादगी होता 

भ 


/ « दीवान आपने साथ बाहरी आदमियाँ का पक एक दल जाता है 
जो उसके विश्वासी होते हैं ।ग्नी भी आभ। तौर पर रिय्ासतों मे प्राय: 
ऊचे ओहदे पर बाहरी ऋदमियों की ही रखा जाता है जो स्थानीय 
आदमियी की अपेक्षा अधिक आज्ञाघारक और वर्फादार गाने जाते हैं। 
'यह गाना एकदर्म गलंत भी नहीं । क्योंकि इन बाहरी आदेमियों का 

बॉधार दीवान या नेंरश रहते। हैं । जनता में उगकी कोई खास! दिलखस्थी 

रहने के 'कारुण नरेशो' और 'अनके द्वीवानों के जले ब्ुश४हुक्मी के 


असल में 'इनको कोई हिचकिचाइट नहीं होती । पर आगर इस शथानी पर 
छू हे फ.. । ४ | के कहे हक. 2.)।0॥ !' + | / श्ञ 


ृ 
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पं | 

ध्यानीय आवमी होते हैं, वो उनके मित्र, रिश्तेदार जात-बिरादरी वाले, 
ज्ञान पहचान के लोग भी समाज में होते हैं.। अ्रवः कोई भी बुरी बात 
करते सगय स्थानीय आावमियों को यह ख्याल हो क्कता है कि ये सच 
लोग उन्हें क्या कहेंगे ! बाहर के आादियों को ऐसा कोई विचार या डर 
नहीं होता । इसलिए नरेशों और दीवानों की मिरंकुशता में ये उनका 
पूरा साथ देते हैं | राज्य के हिसाब-किताब में भी सफाई कम ही रहती 
है | राज्य कोष में से कितना मरेश पर तथा उसके परिवार पर खबर होता 
है इस विपय में मिश्चित मर्यादा बहुत कम रियासतों में होती है और जहाँ 
यह होती है यहाँ मी उसका पूरे विबेक और 'कडाई के साथ शायद दी 
पालन होता है | श्रनेक नरेश रियासत,फ्े खजाने और जेब-खर्च में बहुत 
कम भेद मामते हैं और उमकी विदेश-यात्रायें, प्रीतियातों । को इसाम तथा 
श्रन्य प्रकार से जे सच होता है वह मुकरर: खर्च से कहीं बढ़ जाता है । 
भरेन्द्र मणढल के १०६ सदस्य गरेशों में से केबल ४६ नरेंशों ने अपना 
जेब-ख्च निश्चित किया है। 


छोटी रियासतों में यह विवेक और भी कम रहता है। फल्लतः प्रजा 
जनों की सेब और जीवन-सुधार सम्बन्धी कामों के लिए कमी पड़ जाती 
है शोर जब कभी इन कमी के लिये माँग की जाती है' तो यही जबाब 
मिलता है कि बजद में कोई गंजाइश नहीं है | सरकारों की तरफ से ऐसा 
जवाब मिलना ते स्वाभाविक ही है | पर झब खुद प्रजाजनों को भरेशों 
का खानगी खर्च कम करने पर जोर देगा चाहिए |उसकी अ्रव निश्चित 
प्रतिशत घुकरर कर दी जाय और बह कम से कम हो, ताकि लोक-सेवा 
के लिये राज्य-कोप का' अधिक से श्रधिक हिस्सा बसाया जा सके | 


।। व्यक्तिगत रूप से मरेश शज काज में बहुत कम दिलचस्पी लेते है। 
ध्मेशा स्वार्थियों और खुशामदियों का कुएड उन्हें घेरे रहता है, जो इस 
बात की खूब सावधानी रखता है कि उनके- गिरोह*कों और उनके जेसे 
विधार वालों को छीड़कर किसी वूसरे प्रकार का श्रादसी नरेश तक ने 


१५ रिथाखतों का स्वीहिं 


पहुँचने पाबे जिससे उनके स्वार्थ सुरक्षित रहें | कागजात और मिसलें 
वर्षों नरेशों की प्रतीक्षा में पढ़ी रहती हैं। खुद गरेश इतने सुश्व, बिलासी 
' और निष्किय रहते हैं तथा कम ध्यान देते हैं कि अनेक मर्तबा उन्हें गह 
भी पता नहीं रता कि किन मामलों में उन्होंने कि प्रकार के निर्गय पर 
हस्ताक्षर किये हैं | | ' 
शं 7 
बहुत कम रियासतों में बैधांनिक शासन के चिन्ह हम देखते हैँ । कुछ 
भक्षी-बड़ी रियासतो में धारा सभाये बन गई हैं । पर उसे ध्षरकारी ओर 
| गैर सरकारी सामजद सदस्यों की बहुत अधिकता है। श्रौर इतसे पर “भी 
; अधिकार कुछनहीं के बराबर हैं। ये धारासमाय क्‍या हैं, मिरी बाद 
विबाद समायें हैं | उनके निर्णयों की महत्व सलाह से अधिक नहीं होता | 
जिन्हें नरेश किसी हालत में मा नने को बाध्य नहीं है | 
हु 
केबल सीवीस रियासत ऐसी हैं, जिनों न्याथ विभाग तथा शासमं 
विभाग को झलग-अलग रखने का य्ष किया गया है | वर्ना अधिकांश 
नमें प्राय| कोई वर्मीज गहीं करतीं । स्वाय-विमागं पर राजा का पूरा सिय* 
अणु होती है। चालीस रियारतों में द्ईकोर्टों की स्थापना ही झुकी है 
जिनगे से कुछ मे अंग्रेजी भांरत की तरह कामून के अतुसाई न्याय देने 
का यत्न होता दै। पर याद रहे, राजा पर किसी कानून की संता 
नहीं होती | यही नहीं, बल्कि उसके शादेशायुलाए काम करने 
चाढ़े कमेंचारियों पर भी कानून का असर कम ही होता है । 
अधिकांश रियासतों में तो निश्चित कानून के श्रमांव में मनमानी ही 
चलती रहती है | प्रजाजनों या पीड़ितों को शिक्षायत या श्पील करने तक 
की गुजाइश नहीं रहती । जंत्र पिछुला गवर्नभेग्ट आफ इन्डियां एक्ट बा 
तो श्थिसती जमता के मौलिक अधिकारों के चिद्ठा तक बनाना असंभव 
हो गया क्योंकि इस पर नरेश राजी ही नहीं होना चाहते 'थे। यह तो 
हुआ बड़ी श्वासतों का दाल । | | 


हे 


भश्शा ओर उनका शाम १्‌ 


छोडी रियाक्वर्तों की कहानी श्रीर भी दुःखदाथी है | उनके नरेश तो 

एक दम निरंकुश होते हैं ।'झपनी क्षत्ता का केबल एक ही उपयोग वे 
जानते-है | प्रजाजनों को मनमाना तंग करना, उनसे पेसा चूँसना, और 
पने ऐैशी-आराम मेँ, तथा दुर्शुणों में एवं व्यसनों में उसे धरबाद 
फरना-। स्याय-विभाग और पुलिस अगर होते भी हैं तो पतित और भ्रष्ट । 


. अन्याय और जुल्म के साघन बन जाते हैं। कर अ्रन्यायपूर्ण और असद्दा 


होता है। भाषण, प्ंगठन और मुद्रण जेसी मामूली मागरिक स्वाधीनता 


का मी वहाँ नामी निशोन नहीं होता ।* 


गरेश अपने स्वार्थ और विपय-विलासों पर अ्रंनिर्यन्त्रित खम्ने करते 


एहते हैं | लोग अत्यन्त दरिद्र हैं। लाखों लोगों की द्विन में एक बार भी 


पेट भर भोजन नहीं मिझ् सकता | राज और राज के कर्मचारी प्रजाजनों 
को यमगज के ससान,भयंकर और दुष्ट माल्लूम होते हैं। क्योंकि वे मानते 
है. कि धनका जत्म प्रजाजनों से फेवल पैसे बसूल करने के लिये ही हुआ है । 
ओर प्रजाजमों को उनकी टहल-चाकरी फरने फे लिये बनाया गया है। 
इनके भ्रत्याचारों का वर्णन करना असंभव है। वह जानते हैं, जिमपर 
श्रीतती है । 


लेखन टाइम्स ने सन्‌ १८५३ में रियासतों के सम्पस्ध में एक लेख 
लिखा था जिसमें छोटी बड़ी रियासतों में चल रही श्रम्घेर का चित्र और 
कारण भी खूब अच्छी वरह थोड़े में प्रकंद किया गया है।-- 


“प्र के इन निस्तैज श्रीर निकम्मे राजा नामधारियों को जिन्दा रख 
कर हमने जनक स्वाभाविक अन्त से उनकी रक्षा फर ही है | बगावत के 
द्वारा प्रजाजन अपने लिए ४५ शक्तिशाली श्र योग्य नरेश दंढ लेते हैं | 
जहाँ श्रव भी देशी नरेश हैं, हमने वहाँ के प्रजाजनों के हाथों से यह लाभ 
श्र अधिकार छीन लिया है| यह इल्जाम सही है कि हमने इन नरेश 
को सत्ता तो हे दी, पर उसकी अग्गीदारी से उन्हें बरी कर दिया है | 


रे 


अपनी नपुंसकता, दुर्गुणु 
के बल पर ही वे झप 
अधिकाँश रियासतों गे 


के ८ट्ट जेसे सिपाही और नीच दरबारियों पर करबादु ही रहा 


श्यालतों का सवाल 


| आर गुगाहों के बावजूद भी केवल हमारी तलवार, 
का सिंहासनों पर टिके डुए, हैं | नतीजा यहूँ है कि 

र शराजकता फैली हुई है। राज का कोष किराये 
आर 


गरीब रिश्राया से पा के साथ वसूल किये गये भारी करो के झपसे से 


नीच से नीच मसनुद््यों'को 
कर रहा है कि सरकार 

ऐशोशारास के लिए की 
शोर उसके सिंहासन | 


पाला जाता है। अमल में अब सिद्धान्त यह कास 
जाजनों के लिए, महीं, बल्कि राजा और उसके 
वा है और यह कि जब्र तक हमें राजा की सत्ता 
सा करनी अभीष्ठ है, तब तक हो भी भारत की 


सर्वोपरि सत्ता के रूप मीं थे तमाम बाते करमी ही होंगी, जो ऐसे सजा 


शपसे प्रद्मजनों के प्रति 


करते हैं | ! 


इस छोटे,से उद्धरण में रियासवों गैंचल रही सारी अंतर का कारण झा 


शया है| इससे स्पष्ट है कि श्यासतोगें जितनी गनदगी, जिवमी अ्न्घेर, जितया 
अन्याय, और जितने घुल्म हैं, उन सबके, लिए, साफ और सीमे गौर पर, 
भारत सरकार का राजनेतिक विभाग ही जिम्मेबार है | उसने एक तरपा ने 


केबल गरेशों को इन्सान 
लिए, जिन कुट्धिल और 
सबका उपयोग करने 

ग्रजा-पीड़क बनाने की 

नरेशों का नहीं, 5: 
को प्रतिक्रिया का गह्ू ब 
बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की 


बनने से रोक रखा है, बल्कि साम्राज्य बढ़ाने के 
शित चालो-कुचालों से काम लिया जाता है 

नं पुरी तरह निकम्मा, | झछ, गेरजिमोबार हो 
रकीय झोर जाल स्थे है | रियासनों सी असल में 
कल डिपार्टमेंट का राज रहा है | उसने रियासत 
गाने की कांस किया है जिसके बल पर देश में 
५ को रोका जा सके | साम्राज्य सत्ता ने देशी 


ध 


शब्यों में उस निरंकुश शासन ओर शोषण को चलाने का यत्य किया । 


जी काम और नीति बह 


अपने सीधे शासन में नहीं कर सकती थी उमें 


उसने यहां परे की ओर में बैढ़कर किये कराये हैं जिससे बह खुद बदनासी' 
से बच जाय, नरेश शी आप बरालाबाला पि८ जायें, और बदनाम हों; 





भरेद् और इनका शासन १ 


आर इसके साथ यह भी सिद्ध करते बने कि हिन्दुस्तानी लोग शासन कीं 
जिम्मेवारी को संभालने में क्लिंवने निकम्मे हैं | पिर इन रियासता की अभेर 
शाही के साथ साथ ब्रिटिश शासन को रखकर अपनी ओष्ठता भी संसार 
को बताने का इसमें यत्व है । एक ताफ झपनी लम्बी चोड़ी घोपणाओं 
मे भरेशों को उनकी मीवरी,अ्रव्यवस्था के लिए ञंगंरज सत्तांघारी फटका रवें 
!भी रेँ;हैं. श्रीर दूसरी तरफ परदे की शो में बैठकर ग्रगतिन्‍्शील नरेश 
को आगे बढ़नें से बुरी तरह रोक मी वो रहे हैं | परन्तु भरेशों की निरकुशता 
की शेक़ने के लिए उसमे किसी नरेश के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाया 
हो ऐसा शायद ही कोई जैदाहुरण मिले | नाभा, गरतपुर और इन्दोंर जैसे 
मरेशं को राजगही से अलग करने में इन कारणों कीअपेज्षा साम्राज्य सत्ता 
के स्वार्थ ग्रधिक कास करते रहे हैं। क्योंकि कुशासन, दुराचार, जुल्म आदि 
की हजारो शिक्कायर्तें होने प्र भी दूसरे राजाओं की जा कि साम्राज्य के 
#वार्थों और प्रजा के शोधरण्ण में सहायक रहें हैं, न केवल कायम रहने दियाँ 
गैल्कि उनकी ४जज॑त भी बढ़ाई गई है। जो हों; 'रियासतोी और रियासती 
प्रधा4 आभूल परिवर्धन की झविश्यकता है |झंगर इनमें आवश्यक 
सुधार नहीं हों सकते तो ये टिक भी भहीं सकेगी, ने केवल ब्रिटिश भारत 
की बहिके देशी शब्या की जनता भी अब इतनी जाएत हो खुँकी है कि वह 
उन नरेशी की उत्लाड़ फकंगी जो समयोचित सुधार की छ्लुंमता नहीं 
दिखाबंगे | आज जनता कै सामने यह प्रश्न कोई मूल्य नही रखता की 
छंमुंक रजबंश रहे था ने रहें | सबसे बड़ी संबरॉल आज लोक-कल्याण का 
है. | जो व्यवस्था जंगता की सबसे अधिक सुख पहुँचा सकेगी वही रहेगी । 
जो बाधक होगी वह वहीं 'ठिक्ेगी ।श्ंग्रेजी . साम्राज्य 'के मातदंत इस 
सामस्त शाही "की मिकमी प्रथा ने जनता की प्रगति के, मार्ग में केवल 
कोट ही यहीं डाली दे बल्कि उसे दवा दबाकर उस पंर तरह तरह के 
जुल्स करके और शॉषण करके उसे पशुओं, की समता मैं! ज्ञोकर छोड़ें 
हिंगी। है| हक मा 


भ + 
जा । कि ४ 5 के + कै 


ु 
१६ र्याखतों का सवाल 


॥ 

नरेशों के मिंजी ख्, इनकी शान-शौकत,' व्यसनाधीनवा, 
अजीब ओर निकम्मे रस्मोरिवाज और इन सब में होने वाली धन की 
बर्बादी, कुत्ते, ५ 'में पलमे वालें' 'असंख्य नौकर-बाकर और 
बाँदा बा दियों की फौज, बेरहम मारपीट, काचूनी शासभ का सर्वथा श्रमाव 
दिसाना का शोषण धत्यादि ने रियासती जंनता को राजनैतिक सामाजिक 
छार्थिक और साँख्वातिक दृष्टि से ईतना पीछे रुख दिया और गिरा दिया है 
कि जिसकी ठीक ठीक कंहपता बाहर के लोग नहीं कर सकते। रियासतो के 
प्रश्न को सुलझाने में हमारे सामने सबसे प्रमुख विचार रियासती जनता का 

हगा। तभी उसका उचित हत्ल हम निकाल सकेंगे। 
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्् 


छ 
वे ; ओर उन्नकी वास्तविकता 


+ नरेशों का और उतके शासन को यह एक मोदा सा चित्र है। 
इराकी तफसीलों मे आज के. बदले हए जमाने मे जानी बेकार है| श्राज 
तो भूत की अपेज्ञा भविष्य की समस्याओं पर ही अधिक विच्वार करने की 
जरूरत है। फिर भ॑ की रारी बाजुओं का यथावत ज्ञाव हो जाय 


54 हे 


ग्दे ।६ 


॥; 


इस ख्याल रो रिया सर्तो 
लगभग ज्यों की त्यो क 
कोई जानता है कि कि 


ओर नरेश की पूर्वस्थिति' का जो अब तक 
अमर हैं-पक मोदा सा चित्र दे दिया पाया है | हर 
गरी भी स्वतन्त्र देश भे नरेशों का सा, ब्ग एक 


िर्नेठ मी नहीं टिंक सर्कता पर इसे विदेशी सत्ता: मी /उते शहाँ आपने 


खाथ के लिए झब तक 


डन्डे के बैल पर टिका रबखा है | सम १६२१ 


में हिंदुस्तान में जिस उग्र राष्ट्रीय आन्दोौलन का प्रार्ण हश्ां: हिन्दस्तान 
के प्रइन पर प्लिठेस के रा लोगों का भी ध्यान जोरीक से जया । 
अंगरैज सरकार 'भी' इस बात को जाम गई कि अब राष्ट्रीय आन्दोलन, की 
प्रगति का रोकता असरभत्र है और शासन-सुधार के तरीकी के चंर्खा 
शुरू हुईं | यह सष्द था कि झब शासन का नया स्वरूप संघ शासन ही 





के दावे ओर उनकी वाध्तविकता श्ध 


हो सकता है | पर इस संघ्र में रियासतों की स्थिति क्‍या होगी? उनका 
भीतरी शासन कैसा होगा, समस्त देश के साथ उसका सम्बन्ध कैसा 
होगा, इस्यादि प्रश्न खड़े होते गये | ओर राज्यों में उत्तरदायी शासन 
स्थापित करने की मांग होने लगी | 


इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की तरफ से कट्दा गया कि नरेशों का 
सवाल बिलकुल जुदा है। उनका सम्बन्ध सीधा सम्राद से है। साम्राज्य 
सत्ता उनके साथ संधियों शरीर सुलहनामों से बंधी है। और इनके 
आनुसार नरेशों के प्रति सार्वभीम सत्ता के कुछु निश्चित कत्तव्य हैं 
जिनका पालन करने के लिए, वह बनन बद्ध है। इस चर्चा ने मरेशों को 
भी अपनी सन्धियों की याद दिलाई। उसमे उन्होंने देखा कि हमारी 
स्थिति तो अंगंरजी सल्तनत के साथ में समानता की है और हमारा संबंध 
सीघा प्रप्ता: से है | नरेशों ने सोचा कि इस हलचल में हमें भी अपनी 
पहले की सी स्वतस्थ्षता प्राप्त हो सके तो' किवनी अच्छा हो। गवसंगठित 
नरेन्द्र मण्डल ने भी कुछ प्रमुख नरेशों में शायद थोड़ी सी' वर्ण चेतना 
पैदा कर दी | उन्हें एक लम्बे आर्स से यह शिकायत थी कि उनके अधिकारों 
पर पिछुले सौ वर्षों में अनेक बार गेर काबूंती और अभ्यास पूर्ण आक 
मण हुए हैं। इस श्रन्याय की शिक्रायत करते हुए नरेश अ्रयवी तरफ से 
कुछ दावे भी पेश करवा चाहते थे | इसलिए सैनू'१६२७ में इनमें से 
कियने ही नरशों मे यह मांग भी की कि साम्राज्य सता के शाथ उनके 
सम्बन्धी का एक बार खुलासा हो जाना जरूरी है. और फिर 'उसी के 


झमुरुप उनके रथ व्यवहार हो | ' 


न $ ९ 

छ लॉड बकन हेड उस समय भारत मम्त्री थे, छम्होंने इसके लिए एक 
कहिरी की नियुक्ति कर दी ,जिसके तीन सदस्य थे->सर हारकोंट बदल? 
मि+पिड़यूसर पीछा और पमि. होल्डस्वर्थ | कमिदी से कह्दा गया कि वह 
रियाशवी झोर तार्बभीम, सत्ता . के बीख के सम्बन्धों, के विषय, में 
खासतीर पर 
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श्द रियालतों का सचाल 
(क) सन्धियों इकरारना्ों ओर सनदों तथा 


(ख) रूढ़ियाँ, व्यवहार, एवं अन्य कारणों से उसज्न पारश्परिक 
शधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट करे। 


सम्रिति सार्वभौम सत्ता और रियासतों के बीच के आर्थिक सम्बन्ध 
और लेन-देन के विषय में भी जाँच करे और दोनों पक्षों के बीच अधिक 
संतोपजनक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए और भी सिफारिश करें, जो उसे 
उचित जान पड़े । 


चंकि कमिटी के अध्यक्ष बटलर थे इसलिए उसका नाम बरढलर 
कमिटी पड़ गया | इस कमिटी ने अगनी रियो ता० १४ फरवरी १६२६ 
की पेश की | आज की परिस्थिति में यह रियरोंट बहुत पुरानी ओर सुख्य- 
तया केवल ऐतिहासिक महत्व की वर्त ही माल्यूग होगी। क्योकि खुद 
मन्त्री मएंडल के मिशन ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि अब भारत 
में अंगरेजों की सत्ता नहीं रहेगी | फिर भी आज अंगरेजों का साथ 
व्यवहार एक दम सरल नहीं हो गया है। रियासतों के सम्बन्ध में श्राज भी 
भेज अनेक नई नई उलभने खड़ी होगी रहती हैं| उनके महत्व, कारण शोर 
रहस्यों के समभने में इस कमिटी की रिषोट में लिखी कई बातों से काफी 
सद्यायवा भिल्ल सकती है | इसलिए हम उसका थोड़े में अवलोकन करेगे। 
कमिटी ने शअ्रगनी रिपोर्ट में बताया है कि “राजनैतिक दृष्टि से भारतवर्ष 
के दो हिस्से हैं-- एक अंग्रे जी, दूसरा हिंदुस्तानी । अंग्रेजी भारत का शासन 
पालमेंट के स्टेट्ट के अनुत्तार और घारासमा में बनाये गये कानूनों के 
अनुार सप्नाद द्वारा होता है । दूसरा हिस्सा भी है वो सम्राट के मातदत 
ही, पर उसका ग्रत्यज्ष शासन वहाँ के नरेशों द्वारा होता है। भौगोलिक 
दृष्टि से भारत एक और अखरड है। और इन दोनों हिस्पीं को एलन्र 
बनाये रखने में ही राजनीतिश! को परीक्षा है । 


थे दावे और उनकी वास्तविकता १९, 
झाज्ञ की गरियासतें तीन धर्मों में बांठी आा सकती हैं' 
वर्ग संख्या रफबा मीलों मे. जनसंख्या आय करोड़ों में 


( १)-वे रियासतें १०८ ५,१४,८८े ४, ०थ,४७, १८५ ४२,१६ 
जिनके नरेश नरेख्- 
मगहलके सदस्य हैं । 
(२ )-बै रियासतें १९७ ७६,८४६. प्ाग्स्‍णण्डषध१४. रेम६ 
जिनका प्रतिनिधित्व 
गरेख्र मणछल में 
उनके गरेशों द्वारा 
अपने ही श्रेंद्र से 
खुने १२ प्रतिनिधियों 
द्वारा होता है । 
(३१ )-इस्टेटे, जागीरें ३१९७. ६,४०४. ८,६१,६७४ ७४ 
धगेरा । 

रिपोर्ट में जो छुक्ाव हैं वे मुख्यतया प्रथम दो वर्ण की रियासतों से 
सम्बन्ध रखते हैं। उनमें लिखा है--* 

“रियासा के सम्बन्ध में ज्िटिश सरकार क्षी वीति में समय-ससय पर 
कई परिवर्तन हुए--- 

 (क) शुरू में निश्चित चेनों ओर विधयों की छीड़ कर रियासतों के 

भीवरी मामलों में कोई हृस्तक्नेप न किया जाय, यह नीति रही | 

(व) बाद में लाई दैस्टण्ज की सलाह के अनुसार स्थिसतों को 


भातहत के तीर पर रखा गया श्र उन्हें शेष भारत से सावधानी के साथ 
अलग रखने की कोशिश की गई । काज़ास्तर में यह नीति भी बदली और 


घर र्यालती का संबास 


(गँ) आज रियासतें तथा सार्वभीम सचा के बीच कुंछु-कुछ इस 
प्रकार का सम्बन्ध है कि दोनों मिलकर सहयोग पूर्वक आगे बढ़ें | 


४ तुदमुतार घा० ६-२-१६२१ को शाही फर्मान द्वारा राप्नाठ ने 
नरेनद्र-मण्ढल की स्थापना की | कुछ बडे-बड़े नरेशी' मे उसमें जाने से' 
इन्कार कर दिया | फिर भी मणुइल का निर्माण और उसकी स्थायी 
समिति की रवना एक जबर्दस्त घटना 'थी। क्योंकि इसमें सरकार ने 
रियासतों को एक दूसरे से और शेप भारत से अलग रखने की नीति को 
छोड़कर उनके सहयोग की इच्छा प्रकट की है। 


#ईु “हम भी इंसे आत को मोौनते हैं कि रियासतों श्रीर सा्बभीम सत्ता 
के बीच का सम्बन्ध दरझसल उनके और सप्राट के बी का सम्बन्ध ही 
है। और उनके साथ हुई सम्ध्रियाँ मरी नहीं, जिन्दा ओर बन्धनकारक हैं | 
यद्यपि ऐसी सन्धियोवाली रियासतों की संख्या कुल चालीस हीहे। 
परन्तु यहाँ सम्धियों में इकरास्गामों और सनदों का भी समावेश कर 
दिया गया है । 

४ पर सावभीसम सत्ता और रियासतों के बीच डेढ़ सी वर्ष पहले 
की गई सब्धियों के आधार पर कायम किया गया यहू सम्बन्ध केवल सौदे 
की वस्तु नहीं है | यह तो जैसा कि पो० बेस्ट लेक ने कह्दा है, इविद्ास, 
सिद्धान्त और प्रत्यक्ष वर्तमान की धटनाक्रों से उन परिस्थिति और मित्य 
परिवर्धनशील नीति के आधार पर बढ़ने वाली विकासशील जिस्दा 
वस्तु है 2 

सर एज मेन ने काठियाबाड़ के सामले में अपने मम्तव्य मे लिखा 
है ( श्य६४ )-+« 

# देशी रियासदों को अन्तराष्ट्रीय महत्व॑ है ही नहीं | मे किसी 
बाहरी देश से सन्धि, विश्वह या समभौता नहीं कर सबाती | यह इक तो 


५ 


थे दाबें ओर उनकी बाम्त॑जिकता श्श 


सार्नभीम सत्ता को ही है । बंदी अन्तराष्ट्रीय मामलों में स्थासतों का 
प्रतिनिधित्व कर सकती है ओर उसके इस हक को कानून ने मी मंजूरी दी 
है, जो उसे सन्धियों से श्रीर अधिकांश में हदि तथा प्रत्यक्ष व्यवहार 
से प्राप्त है । 


४ अमी-अमी तक साबभीम सत्ता केवल अन्तर्यट्रीय मामलों में ही 
नहीं, उनके आपसी व्यवहारों में भी रियारातों की तरफ रो उनका प्रति 
नभित्व करती (ही | परन्तु वंतमान शताब्दी में परिस्थितियाँ इतनी बदल 
गई हैं कि रियासतों के आपसी सम्बन्ध गे आवागमन वगैरा बहुत बढ़ी 
गये हैं। 

॥7 ,“““जीतरी उपद्रवों था बगावतों से रियासतों की रक्षा करने के किये 
क्षार्वभीम सा बचने वद्ध है| यह कर्तव्य उसे सम्धियों, सनदों बगैर के 
शर्तों के अनुसार प्राप्त है। नरेशों के अधिकार, प्रतिष्ठा बगैर को अज्लुएण 
बनाये रखने के सम्बन्ध मे ध्वर्य सम्राठ से भी बचने दिया है । 


“मश्नाद के इस वचन के झानुसार उनपर यह क्वेब्य-भार भी आता, 
है कि श्रगर किसी नरेश को हटाकर रियासत में दूसरे प्रकार के यानी लीक 
तंची शासन की स्थापना फा प्रयत्न ह।, तो उससे भी नरेश की रक्चा की जाथ। , 
की झगर इस तरह के प्रयत्न को जड़ में कुशासन नहीं, बल्कि शासन के 
परिवर्तन के लिये जनता की व्यापक माँग हो वो सार्बभीम सत्ता की नरेश 
की प्रतिष्ठा, अधिकार और विशेषाधिकारों की रक्षा तो करनी ही होगी, परल्‍्तु . 
साथ ही उसे कोई ऐसा उपाय भी सुझाना होगा, जिससे नरेश को मे 
हदाते हुए भी प्रजा की माँग की पूर्ति हो सके | पर आज तक ऐसी नोबत 
नहीं आई है शीर शायद आगे भी ने आगे, अऋभर मरेश का शासन 
स्वायपूर्ण और राज्जुंम होगा श्रीर सास तौर पर लॉर्ड इरजिंन को सलाह 
पर, जिसको मरेद्र-मण्डक्ष मे भी सामां है, देशी नरेश अमेल करें।7 
इस घोषणा में लॉ इविंन ने मरेशों को सलाह दी है कि वे श्पना जेब- 


ह 


५२ र्यासलोँ का सवात्त 


खन बाँध ले, श्थासत की नौकरियों में स्थायिल निर्माण करें और न्याय- 
विभाग को खतंत्र एवं तेजस्वी बना ले । 

# फिर भी नरेशों के एक सल्मुच गम्भीर मय ( यह कि कहीं 
सार्वभीसम सत्ता रियासतों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों को 
उनकी सम्मत्ति के बगैर ब्रिटिश भारत में आनेबाली भारतीय सरकार 
को--जो कि धारासमा के प्रति जिम्मेदार होगी-न शाप दे ) की तरफ 
ध्यान दिलाये बगैर हम नहीं रह सकते | इस सम्बन्ध में हम यहाँ पर अपनी 
यह राय बल्लपूर्वक पेश कर देना अपना कतंव्य समभतै हैं कि नरेशों 
ओर सावभीम सत्ता के बीच पुराना ऐतिहासिक सम्बन्ध है। श्रतः नेेशों 
की जब तक ने राजी न हो जायें, भारतीय घारासमां के प्रति जिमोदार 
रहने वाली किसी नहं सरकार के झाधीन ने सोप दिया जाय ।” 

मरेशों का भय ओर साम्राज्य सरकार की फ्िता दोनों श्रध्यमन 
करने की बस्तु हैं। इतने लम्बे अरसे से जो प्यारे आश्ित रहें हैं, उनको 
अंग्रेज भी स्वतंत्र भारत के अथाह समुद्र में केसे दकेल दें ! यह प्रेम 
सम्बन्ध कितना पत्ित्र है, नरेशी को उनकी तथा-कथित सन्ध्रियों के 
अनुमार ब्रिटिश' सरकार के भावहत कितना सम्मावजनक ( का अपमान: 
अनक) स्थावथ रहा है तथा इस सम्बन्ध में सार्वभौम सता का क्रितना 
स्वार्थ है इसका पता भी बट्लार कमरिडी की सिफारिशों और रिशों 
के अध्ययन से छाग सकता है | 

भारतीय नरेश को अपने राजस्व की रक्षा की बड़ी चिन्ता है और 
इसके लिये वे अपने पुरखी के साथ की गई संधियों वरगैरा की दक्षई देते हैं । 
घर दरअसल वे साम्राज्य सरकार की दया पर ही जिन्दा हैं, क्योंकि स्तुद 
साम्माज्य सरकार का इसमें स्वार्थ था | देखिये वास्तविक स्थिति क्या है : 


कमिटी ने ढेशें सबूत एकत्र किये, मरोेशों की तश्फ से मियुक्त किये 
गये नामी बक्कीलों की कहस भी सुनी। उसके बाद बह जिस नंतीओं पर 
पहुँची है, उसका सार इस गकार हैः--- 


के दावे ओर उनकी वास्तथिकता 


श्ड 
हि 


(अ) रियासतों की कोई अन्तराष्ठ्रीय प्रतिष्ठा नहीं 
कमिटी ने अपनी रिपोर्ट के पैरा नं० ३६ में लिखा है :-- 


“ऐतिहासिक तथ्य से यह कथन मेल नहीं खाता कि ब्रिथिश यत्ता के 
संपक में देशी रियासतें जब आई तत्र थे स्वव॑त्र थीं, प्रत्येक राज्य पूतया 
सर्व सत्ता घारी ' सावरिन ' था ओर उसको बह प्रतिष्ठा थी, जिसे एक 
आधुनिक वकील की राय में अन्तराष्ट्रीय कानूनों के नियमानुसार सचमुन्च 
अन्तर्र ट्रीय प्रतिष्ठा कद्दा जा सकता हो । सच तो यह हैँ कि इन रियासत्तों 
गे से एक को भी शअ्रन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं थी। प्रायः सब रिय'सत्तें 
मुगल साम्राज्य, मराठों या सिकखों की सत्ता के आभीम या मॉड्लिक 
थी । कुछ को अग्रेजों ने छोटा बना दिग्रा और कुछु का गया 
निर्माणु किया ।” 


(आ ) उनकी स्वतंत्र लसा भी नहीं भरी 
कमिशी ने अपनी रिपीर्ट के ४४ यें पैरे में लिखा है।--- 


गद्दों पर यह कह देना उचित होगा कि आज कक्ष के राजनीविशों 

की मापा में 'राजत्वब! का वो विभाजन हो सकता है, परन्तु स्वतंत्रता का 

नहीं | श्रांशिक स्ववतंत्रता' शब्दों का प्रयोग भी साधारणतैया किया 

जाता है। पर बह तो सरासर गलत है । इसलिये भारत में “ ग़ज़ल ! था 

पाज-सत्ता' अनेक प्रकार की पाई जा सकती हैं | परन्तु स्वर्तत्र राज-सत्ता 
तो केबल विटिश सरकार ही हैं।? 

असल में जिसको सुलहनामा कहां जा सकता है, हिन्दुस्तान की 

२६२ रियासतों में से सिर्पी ४० रियासतों के साथ ही हुए हैँ | ( बटलंर 

गिदी की रिपोर्ट पर १५ ) | 
शेप रियासतों में से कुछ के साथ इकरारनामें हैं, तो कुछ की सनदें 
हुई हैं | शीर जिनके साथ श्म दो में से एक भी सम्बन्ध नहीं, उनका 


श्द 


२७ रियालतों का सचाल 


नियन्त्रण रूढ्ी और से चले आये तथा समय समय पर बदलने वाले 
व्यवहार के अनुसार होवा है । 


सुलद्दनामे १७२१ से लेकर शैषश्द्य तक के हैं| ये ईस्ट इस्डियां 
कम्पनी के अफतरोीं और नरेशों के बीच व्यतिगत हैसियत में नहीं, बल्कि 
अपनी रियासत फे वैधानिक शासक की हैसियत से पारस्परिक बचाव या 
सम्मिलित रूप से ः करने के लिए की गई मित्रता की सन्धियों के 
रूप में हुए हैं | रियासत ( स्टेट्स ) शब्द में जनवा गी शामिह्ष है | 





थे तमात युलहनामे एकसे नहीं हैं। जिस वक्त जैसा मौका या हेतु 
रहा है, वैसी उनकी शर्ते या स्वरूय हैं। इसलिए, तमाम रियासतों के लिए, 
भ्रधिकारों या उसझे प्रति जिम्मैदारियों का सर्वसामान्य भाप इनमें नहीं 
पाया जाता | ह 

इन तमाम सुलइनामों में एक आश्वारान साफ तीर से प्रकट था 
आअप्रकट रूप में पाया जवा है| यह की अगर मरेश का शासम सन्तोप- 
जनक रहा तो साम्राज्य सता राज्य को ( व्यक्तिगत नरेश की मह्ठी ) रक्षा 
करेंगी | 

समय और परिस्थितियों के परिवर्तत और शाजपेतिक व्यवहारों के 
साथ-साथ इच सुलहनासी का महंत ओर मूल्य बहुत कम हा गया हैं | 


इन सुलहतामों के न क्र स्वतन्त रूप से भी सावभीम सत्ता 
ने अनेक कारणों से देशी राज्यों के भीयरी मामलों में हस्तद्देप करने के 
अपने हक का हमेशा दावा किया है और छस पर झमल भी किया है | 
पार्वभीम सत्ता के इस झंधिकार पर कभी किसी ने उज्ध भी नहीं 
किया है हि बा ग 


कम नमन ननपनाज।ण पी ललक बी हर जन+ ह। 


/ १ मरेद्वा अल जो भीतरी उपग्रयों से और ब।हुरी, जाश्ममणों से 
सुरक्षित है| सो अन्ततोप्त्वा ल्रिठि्ञ सरकार फी क्ृप। की जवौलत ही। 
जहां साज्ाज्य के हिलों का सबलू होगा, था किसी रियासत के शासम 


रे 





के दावे ओर उनकी वास्मघिकता श्छ्‌ 


नरेशों की तरफ से उनके अधिकारों की पेर्बी करने के लिए सर 
लेस्ली स्कॉट सुकर र थे | कमिटी के सामने उसकी बहस कई दिन तक 
जारी रही | बह सब सुन लैने के बाद बठलर कमिटी ने पाया कि सार्वमीम 
सत्ता को नीचे लिखी हालतवो में रियासतों के ममलों में निकतश, व्यवस्था 
ओर हस्तक्षेप करने का अधिकार हैं; -- 

१, वेदेशिक संबंध 

(क) विदेशी राज्यों से युद्ध छेड़ना या सुलह करना तथा बातचीत 
करना या अन्य प्रकार से व्यवहार करना | 

(ख) रियांसतों के अन्दर विदेशी राज्यों के प्रजांजनों की रक्षा करना | 

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों में विदेशों में रियासत्ों का प्रतिनिधित्त करना । 

(थे) सावभीम सत्ता अगर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने ऊपर कीई 
जिआेदारी ले, तो उसका पालन रियासतों से करवाना | 

(ड) बेदेशिक अपराधियों को ( जो रियासतों में पहुँच गये हीं) 

सपने पर रियासतों को मजबूर करना । 

(व) गशुल्लामग्था को मिशन । 

छू) विदेशी प्रजाजनी के साथ अच्छा सलूक कार्से पर रियासतों को 


अजकनन >ल न जननी नमजन भनत ओऋि जाना अजिनिननिनना अऑिशिनान+ 3 िननओ वओधण अनाज लीओलन अनिल ि लत जल रन कलम 


की बजहु से रिआय। के हितों को गस्भीर या बुखदापी हीलि पहुंचे रही' 
होगी, और इसे दुए करने के लिये फिसी उपाय के अवरसब न फी जरूरत 
गरगी तो इसको अच्तिन्त जिम्मेदारी प्ार्वभौस सत्ता को हो होगी। 
सरेश-णा! अपने राज्य की सीमाओंके अन्दर जिस विधिव प्रकाश की 
हाजसत्ता का उपभोग फरते है, सो सावंभौम सत्ता की इस लिम्मेदरो 
कि ग्रातहुत ही कर सकते है । हे 

( हैदराब।व-मिज/!स के सलाम लाई रीक़िा के पत्र २७०३-३६ से ) 


५ रियालतों का सवाल 


र्श् 


सजबूर करना और श्रगर उन्हें कोई चोट पहुंची हो, तो उसका इ्जाना 
दिलवाना । ( बटलर कमिटी की रिपोर्ट पेरा ४६ ) । 


२. स्थिासतों के आपसी ताब्लुकात 


(क) सावभोम सत्ता की अनुमति के बगैर रियासतें अपने प्रदेश में 
से कोई हिस्सा आपल में दे-ले नहीं सकतीं, बेच नहीं सकती था अदल- 
बदल नहीं कर सकतीं | 

ख) रियासतों के आपसी झंगड़ों को रोकने और तम करने का 
इक सावभीस सत्ता का है। 


9, बचाव ओर संग्चण 


(क्र) देशरक्षा-विपयक फौज बगैरा का रखना, युद्धू-सागग्री और 
आवागमन के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय सार्थभीस सता का होगा | 


(सर) गत ( १६१४ के ) महायुद्ध में तमाम रियारातेँ साम्राज्य की 
सक्षा के लिए जुद गई और उन्होंने अपनी सारी राधन-सामग्री सरकार के 
सिंपुर्द कर दी | यह खुद भी सावभोम सता के अधिकार और उसके प्रति 
रियासतों के कत्त व्यों का एक सबूत है | 


(ग) रियासतों की रक्षा के लिए सावभीम सत्ता रियासतों के अंदर 
जो कुछ भी करमा सुमासिब समझे रियासतों को उसे वह सब्र करने 
देना होगा । 


? (थे) सड़कें, रेलचे, हचाई जहाज, 'डाकपघर, तार, टेलीफोन, श्र 
वायरलेस, केग्टो समेण्ट, किले, फोजों के आबागमन, शस्त्रास्त्र कथा 
युद्ूस/मग्री की प्राप्ति बगेरा के विषय में युद्ध की हष्टि से जो भी 
आवश्यक होगा उसे रियासतों से प्रात्त करने और करवाने का झधिकार 
सार्यभौस सत्ता को है | ( बदलर कृमिटी रिपीट--पैरा४७ ) 


वे दावे ओर उनकी वास्तविकता श्छ 
७, भीतरी शासम 


(क) जत्र कभी जरूरत था मांग की जायगी, सार्वभीस सता को 
रियासवों में शासन-सुधार करने के लिए हृस्तज्ञेष करना होगा। इसका 
कारण यों बताया गया दै-- 


“सावंभौम सत्ता ने भीतरी बगावत से नरेशों की रक्षा करने का 
जिम्मा तो लिया है, पर 3संके साथ-साथ उस पर यह भी जिम्मेदारी आ 
गईं है कि बह हस बगावत के कारणों की जाँच करे और मरेशों से यह 
ध्वाद्दे कि वे वाजिय शिकायतों को और तकलीफों को दूर करें। सरकार 
को इसके लिए उपाय भी सुझाने ही होंगे |” 

( बदलर कमिटी रिपोर्ट--पैशा ४७ ) 


(खत) रियासतों में प्रजाजनों की मांगों को पूरी करने के लिए साथ॑भौम 
सत्ता का यह कत व्य और अधिकार भी है' कि वह शासन में गरिबत॑न 
करने की मांग का संतोष करे | इस सम्बन्ध में रिपोर्ट का ४.० वां पैरा 
खास तौर पर वर्तमान समय गें श्रत्म-्त गहत्वपूर्ण है--- 


“सप्नाद मे मरेशों के अधिकार और विशेषाधिकारों को एवं प्रतिष्ठा 
हथा शान को ज्यो-का-त्यों कायम रखने का बचने दिया है | उसके साथ 
उन पर यह भी जिम्मेदारी शा जाती है कि अगर नरेश को हटाकर राज्य 
में दूसरे प्रकार की ( अर्थात्‌ जनतन्त्रीय ) सरकार कायम करने का प्रयत्न 
किया जाय तो उससे भी उसे बचाया जाय । श्रगर इस प्रकार के प्रयत्न 
शासन की बुराई की वजह से हुए तो नरेशों की रक्षा केवल पिल्लले पैरे में 
बताये अनुसार ही होगी । पर अगर इनकी तह भें शासने की खराबी नहीं 
पल्कि शासन के तरीके में परिवतत कंप्ने की व्यापक मांग होगी तो 
सारवभौम ससा की नरेश के श्रधिकार, विशेषाधिकार श्र, पतिष्ठा की रक्ता' 
करनी ही पढ़ेगी। परन्तु साथ ही उसे ऐसे उपाय भी सुझाने पड़ेंगे, जिससे 
नरैश को कायम रखते हुए भी जनता की गांग की पूर्ति की जा सके | 


श्ध्द रियासतों का संवाल 
४, शब्य की भलाई के लिए हस्तक्षेप 


रियासत के शांसन में जब कभी भयंकर खराबी पैदा हो जायगी तीं 
साय भोम सत्ता नीचे लिखे उपाय काम में लावेगी--- 

(१) नरेश को गद्दी से उतार देना । 

(२) उसके अधिकारों में कमी कर देना | 

(३) शासन पर नियन्त्रण रखने के लिए कोई अपना अफसर 
भुकरर कर देना। 

(४) वकादारी कबूल करवाना तथा बेवफाई की सजा देना। कई 
नरेश वफादारी को अपना एक व्यकिगव शुण समझते हैं और बार-बार 
उसका प्रकाशन-प्रदर्शन करते हैँ । पर असल्ल में बह एक शर्त है, जिसका 
पालन उनके लिए लाजिमी हैं | 

(५) घोर श्रात्याचारों की सूरत में नरेश! को सजा देना। मसलन 
प्रत्यक्ष झन्यायपूर्ण श्रत्याचार या जंगली सजायें आदि । 

(६) गंभीर अपराधों के लिए नरेश की सजा देना | 

( बथलर कमिदी रिपोर्ट--मैरां ५४, ) 


६, झगड़ों के लिपटारे और समभाने के लिए 


कभी-कभी कोई रियासत इतनी छीडी होती है कि बह एक सरकार 

की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकती | तब भी सामे 
भौम सत्ता को बीच में पढ़कर उसकी सह्दायता करनी होंगी । 

( बे, के, रि, पैरा ५४ ) 


७. समस्त भारत के द्वित में 
उद्हरणा थे रेलवे-लाइन डालने, तार या ठेलीफीम की लाइम से 


जाने, ब्रिदिश भारत के सिक्के जारी करने आदि के विषय में । 
( रिपौ्ध पैरा ४४ ) 


वे दावे भोरे उनकी वास्तविकता २०, 
छ, ध्याय-बास में 


कई सुलहमार्मी में इस बात का उल्लेख है कि ब्रिटिश अधिकारियों 
को देशी रियासतों के अन्दर कोई अधिकार न होगा, परन्तु छावमियों के 
खन्दर की फीजों या इसी तरह के श्रन्य मामलों में उनको अधिकार होगा। 
( रिपोर्ट पैरा ७६ ) 

&६, जनरत्त 


बदलर कमिटी श्रपमी रिपोर्ट के ५७ में पेरे में लिखती है-+- 

“सत्ता की सार्वमौमता के ये कुछ उदाहरण झौर नपूने मात्र हैं। 
पर असल में तो सार्वभीम सत्ता की साबभौम ही रहना है। उसे अपने 
फ्त्त व्य और जिमोदारियों की नियाहना ही होगा और यह करते हुए 
समय की बदलती हुईं परिष्थिति के अनुसार तथा स्थिसतों के उत्तरोश्तर 
बिकासे के असुसार अपने झापको जब जैसी जरूरत हो, संकुल्तित या 
विर्तृत बनाना होगा |” 


सार्वभीम सत्ता से रियासतों के बारे में समथ-सम्थ पर जो शोषणाय 
की हैं और यह कैसे समय समय पर अपने रूप को बदलती रही उसका 
आध्ययंग बहुत मनोरंजक है | जब तक नरेश बलवान रहें, उनकी ताकत 
को लड़ने के लिए अग्रेज सरफार श्रमनी सोची-समभी नीति के अनुसार 
शुरूशुरू में कभी प्रजाजनों के हित की, कभी रिय्रासतों के अन्दर सुशासम 
की, और कमी उसके प्रति सार्वभीम सत्ता की झपनी जिम्मेदारी की दुद्ई 
देकर रियासतों के भीवरी शासन में हश्तल्ैप करने के अपने अधिकार को 
समर्थन और अमल करती रही है। परन्तु बाद को जब प्रजाजनों में 
जागृति फैली और स्वाधीनता तथा उत्तरदायी शासन की माँग जोरदार 
बनने लगी, तो अंग्रेजी हुकूमत को पूसरा खतरा दिखाई देने लगा, जो 
बहुत बड़ा था। अब नरेशों की प्रतिष्ठा, उनके पूर्वजों के साथ किय्रे शगरे 
पवित्र सुलहनामे, वगैरा का बहाना बताकर ( जिनका पर्दा बटलर कमेटी 


६ स्थालतों का सवा 


ने अपनी रिपोर्ट में पूरी तरह फाश कर दिया है ) उसने लोक-जाणति की 
बढ़ती हुई ताकत को तोड़ने के कन किये | इस मनोजुचि का विकास 
नीचे दिये गये भाषणों और घोपणाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। सन, 
श्यप्प१ में ला लियम ने अपने एक डिस्मैच में स्टेट सेक्रोटरी 
की लिखा आ--- 


“अब ब्रिटिश सरकार तमाम देशी राज्यों को बाहरी श्राक्रमणों से 
बचाने के कत्त व्य का भार अहण कर रही है। इसके सांथ ही बह नंरशों 
की कानूनी सत्ता की रक्षा एवं प्रेजाजनों को कुशासन से बचाने के 
लिए. आवश्यक उपायों के अवलम्बन की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लें 
रही है। समस्त साम्राज्य में शान्ति बनी रहे तथा प्रंजाज॑नों का सब तरह 
से भला हो, इस दृष्टि से उसपर यह जिमोेदारी भी अपने आप आा ही 
जाती है कि वह नरेशों को यह भी सलाह दे कि उनके शासन का वरीका 
शोर उसका स्थरूंप क्या हो ओर इस बात पर जोर दे कि से उस पर 
अमल करें |” 

इसी प्रकार लाड्ड कर्जन ने कहा है।-- 

“पक देशी नरेश, जहाँ तक उसका सम्बन्ध राज्ाज्य से है, वह मम़नाट 
की बफादार रिश्ाया होने का दावा करता है। पर अपने गजाजनों के 
सामने वो बह एक गैर जिम्मेदार निरंकुश श्रत्याचारी बना रइवा है और 
खेल तमाशों में तथा वाहियात बातों में अपना समय और धन अस्थाद 
करता रहता है| ये दो चीजें साथ साथ नहीं चल सकतीं। उसे यह 
साबित करना जाहिए कि उसे जो अधिकार दिया गया है उसका बंहे 
पात्र है। उसका बह दुस्ययोग ने करे । बह आपने प्रजाजनों का आलिक 
तथा सेंवक्त भी बसे । बह इस बात को समझे कि राज्य का खज़ाना 
उसके आगे पेशो-आराम के लिए. नहीं, बढ़िके प्रजाजनों की भलाई 
के लिए है| वह जान से कि रियासत का मीतरी शासन सावभीम उसी 
के इस्तनब्षैप से उसी हद तक बरी रहेगा जहाँ तक कि वह ईमानदारी मे 


बे दावे और उनकी वास्तविकता ३१ 


कृत व्य करता रहेगा | उसका सिंहासन विषय-विलासों के लिए नहीं, 
बल्कि कतत व्य-्यालम के लिए. है। वह न्याय-कठोर आसन है। केवल 
पोलो ग्रा उप्ड, रेस कोर्सेस और यूरोपियन होटलों में दी वह दिखाई न दें | 
उसका असली स्थान श्लोर काम तथा राजोचित कत्तव्य तो यही है कि 
बह छपने प्रजाजनों में रहे | जो हो, एक नरेश के बारे में कम-से-क् 
परी झ्पनी कसौटी तो यही होगी । और आगे चल्लकर यही कश्ोटी उसके 
भाग्य का निर्णय करेगी, या वो वह जिन्दा रहेगा था दुनिया 
से मिझ जायगा। ! 

इसी नीति की समर्थन करने बाली घोषणा समय-समय पर सम्रा८ 
के अन्य अनेकानेक प्रतिनिधियों ने उदाहरणार्थ लाई हाडिक्न, ला्ड 
नार्थत्र क, लाड हेरिस, लाड फैन ब्रोक, लार्ड गेगो, लाड चेम्सफोर्ड 
लाड्ड रीडिंग और लाड इरबिन ने भी की हैं । परन्तु इनके बाद सम्राठ के 
प्रतिगिधियों की घोषशाओं का सुर एकाएक बदलने लगा | रियासतों में 
बेधानिक सुधार का प्रश्न उपस्थित होते ही अंग्रेज अधिकारी इस तरह 
की भाषा का प्रयोग करने लगे कि श्रगर देशी नरेश अपने राज्यों में कोई 
बैधानिक सुधार दे रहे हो तो न यो सम्राट की सरकार उनों अपनी' 
तरफ से कोई शोड़ा अटकाना चाहती है. और न ऐसे सुधार 
हेले के किए उन पर किसी प्रकार की ज्ञोर-जबरद्सती कर्ता 
ही पसंद करती है” | पर आगे चलकर बह इससे भी आगे बढ़ी। 
यों ज्यों जिटिश भारत को' वातावरण बदलता गया ब्रिठिश सरकार की 
भाषा भी बदलती गई । बह नरेशों को प्रत्यक्ष रूप से इस श्राशय की 
सल्लाह देती गई कि नरेशों को अपने राज्यों के शास्नन में समयानुकूल 
परिव्र्तम करने चाहिए | पर व्यवहार में इन हिंदांगतों के अमल पर कभी 
जार नहीं दिया गया। बल्कि पोलिटिकल डिपाथमैंट का रुख प्रायः प्रतिगामी 
ही रहा है, और मरेश उसके इशारों पर चलते रहे हैँ। क्योंकि नरेश 
सा्थभौम सत्ता के पूरे मातहत है, जैसे कि उसके दूसरे अधिकारी, इसलिए 
धह उनके प्रति अपनी पवित्र जिम्मेदारी की दुद्व३ देकर भारतबंप की 


ल्‍्ध्ण 


घ्‌ स्थिात्ततों का सवाल 


राजनीति में उनका उपयोग करती रही है | वह इस बाव के लिए मी 
खूब ज्ञावधान रही है और उसकी भरसक कोशिश भी रही है कि थे उसके 
पंजे से मिकल कर भारतीय स्वाधीनता के चाहने वाले दल में अपने 
आपको न मिला लें | इसलिए उनकी छोटी-मोटी माँगों को पूरा करने के 
लिए वह यत्रशील भी रही हैं | अगर उन्होंने चाहा कि उनका सम्बन्ध 
सीचे सम्राठ से हो श्रीर भावी भारत से नहीं, तो सरकार को इसमें क्‍यों 
आपत्ति हो सकती थी ! आखिर सम्राठ को कहाँ पार्लियामेंट से कोई 
स्वतन्त्र सत्ता है ! हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल को सप्लाढ का प्रतिगिधि 
भी कह कर इससे इसका सम्बन्ध जोड़ देने भर से तो सारा मासला सरल 
हो जाता था | अब तक जितने भी शासन-सुधार के विधान आये उन 
सब में इस मूल बात. का बराबर ध्यान रक्खा गया है | 


पर एक बात और भी ध्यान देने लायक है। पहले--जवतक भार- 
तीय जन-जागति ने काफी बल ग्रहण नहीं किया था--ब्रिद्विश हकुसत 
नरेशों' को अत्यन्त स देह की नजर से देखती रह्दी। उन पर कड़ी निगरानी 
थी। उनका आपस में मिलना-जुलना तक, बगैर पोलिदीकल डिपादमैंट 
की स्वीकृति के मुश्किल था । पर अब हवा बदल गई। सन्‌ १६२१३ 
नरेख मगंदल की बुनियाद सरकार द्वारा ही डाली गई। और भप्िंदिश' 
भारत की बढ़वी हुई जन-जागृति के मुकाबले में इसका उपयोग होने 
लगा । नरैशों ने भी देखा कि श्ब उनकी कुछ पएछ होने लगी है। इस्छें 
फिर अपनी सन्धियाँ और मुक्हनामी की याद झाई । इनकी याद दिलाई 
भी गई। खूब दौड़-धूप हुई । पर इतने पर भी सन्‌ १६३५ के शासस- 
पुधार में भी उनके पहले कुछु नहीं पड़ा । अतः ब्रिटिश भारत के नेताओं 
के साथ-साथ वे मी इस सुधार-मोजता से असन्तुष्ट ही रे । और योजना 
भह्दा-की-तहां रबी रह गईं | 


संक्षेप में, शासन-लुधार क्री जितमी भी घोजनाएँ आई हैं |? उस सब 
बंद धारणा बराबर काम करता शा रहा है कि सता पूर्णतः अपने ही हाथों 


पिथासते छीर देशब्थापी जएति श३ 


गे रहे | हाँ, बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार समय-समय पर भाषा- 
प्रधोग जरूर बदलते रहे है | शीपण के अखरने लायक तरीकों को छोड़ 
दिया गया है ओर उनके स्थाघ पर अ्रधिक धूम तरोकों से काम लिया 
आने लगा है | अनिवार्य अवस्थाओं में अपने कदमों को थोड़ा बहुत 
छागे-पीछे भी किया गया है। पर यह ध्यान दो सदा ही रह्य है कि कहीं 
सत्ता साम्राज्य सरकार के हाथों से निकल न जाय। 


:५: 
रियासतें और देशव्यापी जागृति 
कांग्रेस भौर लोकपरिषद्‌ का कूच 


नरेश और सा्वभौम सत्ता जब अपने अपने स्वार्थों की साधना में 
छगे हुए थे, तब रियासतों की जनता एक दग सोई नहीं थी। उसमें भी 
जाभति के चिन्ह प्रकट हो रहे थ | यही नहीं, बल्कि कुछु बड़ी बड़ी रियासत 
की जनता वो धान्तों के राष्ट्रीय आ्दोलनों के साथ कदम बढ़ाते हुए खलगे 
का यत्न करती थी | अगेक रियासतों में कांग्रेस कसिटियाँ कायम हो गई 
थीं शरीर रियासतों की जनता इनके दाश कुछ करना भी चाहती थी। 
पर कॉम्रेंस शुरू से इस मत की रही है कि अभी कुछ समय देशी, राज्यों 
में हस्तक्षेप न किया जाय । पहले हम ग्रान्तों में अपनी शक्ति को धंगटित 
करें, यहाँ विदेशी सत्ता से मोर्चा लेकर उसकी ताकते को तोड़े, तो 
इसका असर देशी राज्यों के शासन पर आपने आप होगा । विदेशी सत्ता 
श्रीर देशी राज्यों के साथ के सम्बन्ध में उसने कुछ पा भी श्क्ला हैं) 
देशी नरेशी के साथ उसने सदा मिन्नताधृर्ण व्यवहार करने की 
फोशिश की है | उसका पहला प्रस्ताव सथ्‌ श्य६४ में महाराजा मैसोर 
की मुख्य पर शोक प्रकाशन और शज्यपरिवार तथा मैसोर के प्रजाजनों के 
साथ सहागुभूति प्रकट करने बाला था। भैसोर नोश के वैधानिक सुशासन 
की के करते हुए. कहा था कि उनकी भूत्यु से न फैबल राज्य की जनता 
बढ़िक समस्य भारतीय जनता जबरदश्त हानि अनुभव करती है । 


99] रियालतों का सवात 


दूरारा प्रस्ताव सन्‌ ८६६ में नोशों को गद्दी से हठने के सम्बन्ध में 
इस आशय का हुआ था कि “भविष्य में किसी नरेश को कुशासन के 
बहाने गद्दी से नही हटाम्रा जाय, जब तक कि उसका व्यवध्ार खुली 
अदालत में जिस पर सरकार तथा भारतीय नरेशों। को भी विश्वास हो 
ऐसा सिद्ध न हो जाय 


> 
्> 


लोक-जाग्रति और राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास का निदर्शक तीखस 
प्रस्ताव कांग्रेस के न|गणुर अधिवेशन में हुआ, जिसमे उसने तमाम देशी 
मरेशों से अपील की कि “वे अगने प्रजाजनों को प्रातिनिधिक उत्तरदायी 
शासन तुरन्त सौंप दे । » 

इसके बाद 2 का जबरदस्त झान्दोलम आया उससे देशी 
नरेश और सावंभौस सता दोनों को अपने मविष्य की निग्ता हो गई 
ओर वें अपनी हिली द जड़ों को पुनः मजबूत करने की दौड़धृप में 
लगे। सा्वभीस सत्ता जिन नरेशों को अब तक छुरी तरह दबाती रही, 
अपरगधी-कीदियों की तरह सदा सावधानी से उनकी प्रत्येक दलचल पर कड़ी 
नजर रखती आई, डे अब नजदीक खोचबर, झपने विश्वाप में लेकर 
झपयना समर्थक सहारा बनाने की जरूरत उसे महरास होने लगी ओर 
सन्‌ १६२१ के फरवरी में खुद बादशाह के हुबम से नरेखद्र मण्डल 
की स्थापना की गई । शुरू शुरू में नरेशों ने इस कदम का बहुत उत्साह 
से स्वागत नहीं किया | बड़े बढ़े नरेश इससे अलग ही रहे। छोटे-बड़े 
के भेदभाव को हटाकर सबको एक साथ बेठाने बाला यह कदम उन्हें 
अखरा और उन्‍होंने द्षं शरीक द्वोने से इल्कार कर दिया | पर साम्राज्य 
के भक्त नरेश वो शरीक हुए ही और उन्होंने आने वर्ग के हिलों 
को पुष्ठ करने में इसक| उपयोग करना शुरू किया । सार्बभौम सत्ता से 
प्ररेशा और आश्वासन पाकर नरेशों ने अपनी रिय्रासतों में दमन भी 
किया । इसका भल्ना और बुरा दोनी प्रकार का असर हुआ | अ्रंग्रेजी 
प्रदेशा के पड़ोस वाले राज्यों की जवता में इससे जागति फैली और 





रियासते ओर देशव्यापी जागृति पे, 


असहयोग से चैतन्य प्राप्त होने के कारण रियासती जमता भी संगछित्‌ 
होने लगी | बढ़ोदा में वो ठेठ सन्‌ १६१६ में प्रजा मण्छल की स्थापना 
हो गई थी | काठियाबाड़ की रियासतें और भी पहले से संगठित होगे 
लग गई थीं । मेसोर भी आगे बढ़ा । इन्दौर मेँ भी प्रजा-परिषद की 
स्थापना हुईं | पर ऐसी रियासतें तो गिनती की थीं! शेप रियासतें गहरे 
अंधरे में टटोल रही थीं। वहाँ न कोई जागति थी शोर ने अममे 
अधिकारों का कोई भान | कुछ बड़ी थीं, अनेक छोटी थीं। इसके झलग 
अलग प्रश्न ओर समस्‍यायें थी। ये कैसे एकत्र हों ? फिर भी उन्हें एकत्र 
तो करना ही था | इतनेसारे प्रदेश को 'ैछे, अंधकार में छोड़कर देश 
केसे आगे बढ़ सकता था ! इन र्यासतों के साहसी श्रीर शिक्षित प्रजाजय 
बाहर प्रान्तों मैं रहते थे। एक तरफ देशव्यापी जायति को देखकर और दूसरी 
वरफ अपनी छोडी-मीटी-पिछुड़ी रियासतों के अरे, भ्रज्ञान, और दुख की 
देखकर उनमें रिथिसती जनता को संगछ्धित करने की भावना प्रवल होने 
लगी | हाल ही में हुई रूस की महान्‌ क्रान्चि का चिन्न उनके सागने शा 
जिसमें सब सत्ताधीश जार को सपरिव,र गोली से उड़ा दिया गया था। 
पिछले महायुद्ध में भी देखते देखते बड़े बढ़े सम्न,टों के मुकुट जन सत्ता 
के सामने घूल मे मिल गये थे | असद्योग श्रारदोलन से खुद लॉड रीडिंग 
खअकरा गया था | यद्द सब देखकर देशी राज्यों के जागत पजाजनों में भी 
/ झपना एक अखिल भारतीय संगठन निर्माण करने की इच्छा पैदा हुई 
ओर इत छद्ें श्य से सन्‌ १६२६ के म३-शून मास में दशी राज्यों के 
कुल्लु सेबक बम्बई में समन्द आफ इशिडिया सोसायटी के भवव भें एक 
हुए, । इनमें बड़ोदा के डॉ० सुभन्‍्त महेता, सांगली के प्रों अ्भ्यक्षर 
पूना के श्री पट्यर्घन अम्बई के भरी के, टी, शाह और श्री श्रमृदलाल सेठ 
प्रमुख थे | प्रारम्मिक चर्चा के बाद तुरन्त कुछ ही महीनों मे एक बढ़ा 

घयेशन करने का निश्चय हुआ | कॉग्रेंस श्रमी प्रत्यक्ष रूप मैं देशी 
राज्यों के प्रश्न को दवाथ में नहीं लैना व इती थी। इसलिए पेरणा और 
मार्ग दशन के लिए इन नस्म दल का सहारा केमा पड़ा और अगली 


डे 


सा १६२७ भें प्रसिद्ध न 


दीवाम बहादुर ( जो ब 


।मि का साल 


रम दली नेता एलोर के प्रसिद्ध नरम दली नेता 
ब में सर हो गये थे ) एम, रामचख्र राव की 


अध्यक्षता में पहला पे बड़ी शान शोर उत्साह से हआ | श्र० 


भा० देशी राज्य लोक 


परिषद्‌ की विधिवत स्थापना हो गई । उसका 


उद्ें श्य था “उचित ओर शांति पूर्ण उपायों से रियासतों में उत्तरदायी 


शासन की स्थापना ।” 


इस बंप कांग्रेस / अधिवेशन मद्रास में हो रहा था।लोक 


परिषद का एक शिए-मश 


काँग्रेस का ध्यान विशैष 
के अधिवेशन में काँग्रेस 


रियासवी जनृता तथा न 


छल काँश्रेस के सभापति से मिला ओर उसने 
रूप से देशी राज्यों की ओर दिलाया। मद्रास 
नें कहा -छ काँग्रेस की यह जोरदार राय है कि 
रैश दोनों के ह्वित की दृष्टि से राजाश्रों की 


आपने अपने राज्यों मे हल ही प्राविनिधिक धाराराभ्ायें एवं झत्तरदायी 


शासन की स्थापना कर 


देगी वादिए |?! 


इन तमाम हल ; से नरेशों में फिर एक भय की लहर दोड़ गई | 


अपने अपने राज्यों में से 
इन्हीं दियों काठियाबाड़ 
सरकार ने उठाया था | 
पर बहुत से नरेश बड़े व्य 
इस तरह भारत सरकार 
सार वयबहार हो। नरें 
सम्बन्ध ही इसकी 2] 


बटलर कमिटी की नियुक्ति हुई 


[[ सत्ता मिलने के लिए ये चिल्लाहट मचाने लगे। 
के कुछ बन्दरगाही की सुधारने का प्रश्न भारत 
ओर इसमें उसने जो रुख अखत्यार किया था उस 
श्र हो रहे थे | उन्होंने खाहा कि उनकी सत्ताशं पर 
क्रमण ने करे और उनके राथ सब्धियों के अनु 
| ओर भारत सरकार के बीच वास्तव मे क्या 
करने की उन्होंने जोरदार माँग गी की | इस पर 
| पर इसमें किस तरह उन्हें दोने के देरें 


पड़ गये इसका सर हम पीछे कर ही छुके हैं| बटलर करिटी की 


जाँच के दिनो में एफ 


शिश्मण्डल लोक परिपद्‌ की तरफ से भी इंग्लेंड 


गया था और अपने इंप्लेंड की जगता के सामने रियासती जनता के प्रश्य 


को खने तथा उसका 
किया | इस शिष्ट मत 


ठीक टीक परिचय देगे का मदत्यपुर्ण काम बहाँ 





में सब, पो. अम्यंकर तथा श्री पोपटलाल चुडगर ये | 


स्यिालते शीश देशब्यापी जागृति छू 


अगले वर्ष कॉग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता मे हुआ था | बारडोली 

की विजम से देश मे चारों तरफ श्राशा ओर आताविश्यास का वातावरण 

फेल गया था कैसल टीकाये करने के बजाय अपने गावी स्वरशाज्य की कोई 

मिश्चित गोजना पेश करनी चाहिए. इस तरह को माँग के जबाब मे पं, 

मोतीलाल नेहरू के संयोजकल्व गे एक कमिटी की नियुक्ति हुईं थी। इस 

कपरिटी ने कल्कूला के अधिवेशन मे श्रवनी शयोंट पेंश कार दी। देशी 
ज्गो के सम्बन्ध मे इस रिपोर्ट मे लिखा था--- 


हाई संघ सरकार देशीराज्यों पर और उनके प्रति उन्ही अधिकारों 
कोर जिग्मेवारियों का पाज्षग करेगी जो बतसान सारत सरकार सुलह 
के झनुलार तथा अन्य प्रकार से उसके प्रति आज कर रही है ! 


कमिटी का झ्ाशय यद्द था कि सारतीय पार्लियामेंट में उनके जिगमेदार 
देश भाई होगे | नरेशों को विश्वास करमा सताहिए कि ब्रिथिश पारलियागेट 
के सदस्यों को उनके झ्धिकारों, शान और प्रतिष्ठा बगैर का जितना खयाल 
ओर श्रात्पीयता दो सकती है. उससे कम तो उनके इन देश भादयी को 
नहीं होगी । 


पर अपने बालकता अधिवेशन में कार्मेस ने जनता के अधिकारों के 
विषय में साफ साफ ऋद्ट दिया कि  नरेशाी को चाहिए की वे अ्वने प्रवा- 
जी का ग्रानिनिधिक उत्तरदायी शासन प्रदान कर दें. और तुरन्त ऐसी 
घोपश।थ कर दे था इस आशम के कागूम शब्यों ते जारी कर दे कि 
जिससे जनता की भाषण, मुद्रण, रागठन छ्ार अपनी जान माल की 
सुज्षा सम्मस्पी मागरिक स्वाघीनता के झषिकार मिल जाये ।”? इसी, 
प्रस्ताव में कांग्रेस ने ग्यितिती जनता को यह भी आश्वासन दिया कि उतर 
दागी शसन की प्रति के लिए वह जो जो भी उत ओर शान्तिमय 
प्रवक्ता कगी उत्तों कांग्रेस की पूरी संद्दानुभूति और समर्थन रहेगा। 
(>>05)णाए8 086 [60]॥6 ता विातीक्षा' द्द्धाइह 00 ॥8 


च्न्द हि का सात 


89५097]9॥ ए एती क्रांति ध्राएए07क 80 हक ।00॥॥90 
89288 407 ॥8 8#॥िाग07क 0 प्री। #॥880078॥0|08 
(0ए87॥076 ॥7 800 668 ) इसी अधिवेशन में काँग्रेत विधान की 
घाँरा ८ के नीचे लिखे शब्द पं. जब,हरलाल नेहरू के आग्रह से हृटा दिये 
गये-“मतदाताओं में रियासती जनता को शामित करने का अर्थ यह सही 
कि काँग्रेस रियासतों के हे मामलों में हस्तक्षेप करेगी।" सन १६२६ के 
लाहोर अधिवेशन में जब कि काँग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रगा के उद्देश्य का 
झापनाया था कांग्रेस से शो से फिर कहा कि अब देशी राज्या में भी 
जिम्मेदा गना हुक्ूमतें रथा गत करने का समय आा गया है । 


इन्हीं दिनों पण्ियाला से स्त्रियों के उड़ाये जाने, बलाकार, और 
भयेकर हृत्याओं के रोंगटे खड़े करमे वाले समाचार आगे। यह खबर 
थी कि महाराजा पथ्याला ने किसी अमरसिदह गामक आदमी की 
ओझोरत को उड़वाथा ओर झपनी पाशविकर विषय लालसा को धृप्त करने 
के लिए, हत्याथें तक करवाई | लोक गरिपद को यह 2वित माल्ूग हुआ 
कि बहू इस मामले को हाथी में ले और उसने मिष्पक्ष जाँच की माँग 
की | पर नरेश और खासकर पटियाला नरेश भारत सरकार के प्रीतिपात्र 
थे | इसलिए, वह उनका बचाव करना चाहती थी | बार बार मांग करने 
पर भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तब परिषद मे आयी तरफ से 
स्ववन्त्र जाँच करने का निशसय किया ओर इसके लिए परिपद स्व. श्री 
सी. वाई विन्तामणि की श्रध्यक्षवा में हुए अपने दूसरें अधिवेशग में एक 
कमिदी नियुक्त कर दी | इस कमिटी गे खुद श्री चिन्तामणि के अलावा 
प्रो, अभ्यंकर, भी अमृतल|हसेठ, श्री ठक्कर बप्या, भी लदगीदास तेस्सी 
श। कमिटी से बढ़े परिश्रम से पंजाब में घूम घूमकर सबूत एकन्र किया 
आऔर अपनी रिपोर्ट “पटियाला इन्डायनटर्मेट” के नाम से प्रकाशित की। 
इस रिपोर्ट ने नरेश वर्ग में तहलका गना दिया | और दुनिया के सामने 
प्रकट कर दिया कि देशी राज्यों में नरेश कैसे कैसे श्रुणित पाप करते 





> 
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शते है और विस तरह अपनी प्रजा को तबाह करते रहते है। ओर 
आश्वर्य यह कि इन फुलकन रियासतो के पोलिटिकल एजन्ट ने भी 'उस 
आरत को उड़ाने गे गटाराजा पडियाला की सदायवा की है| क्‍या देशी 
राज्य ओर फ्या प्रान्त समस्त देश फी जनता का दिल दहल गया झोर 
उमने अपने दिल गे एक्का निश्चय कर लिया कि एस अन्यरशाही का 
आंत वो करना ही होगा | परन्तु गगी कांग्रेस खुद रियासतों मे प्रलक्ष 
कोई काम करने के पक्ष गे गही थी | ओर ने रियॉसती की जगता मे 
इतनी वाकत झाई थी कि वह खुद अपने बल पर बहाँ बुछु करती | 
अवबः अभी तो देशी राज्यों गे वल्ल रदे श्र यायो को दूर करने बा एक- 
मात्र साथ सही था कि देशी राज्या और ब्रिटिश मारत दोनो जगह के 
निवासी मिलकर नरेश जिस सत्ता के बूते पर यह सब जुह्म श्र घेर करते 
थे उप्तकी कमर तोड़े | तदसुभार देशी राज्यो की जनता ब्रिटिश भारत के 
झादीलन में और भी उत्त।द के साथ भाग लेकर उसे बलवान बनाने 
भें योग देने लगी | 

इस नीच शासन-मुभार के सम्बन्ध ते भारत की परिस्यिति का मिगी- 
क्षण करके सपोर्ट करमे के लिए सागमन कमीशव आया। उसका स्तर 
बहिपकार छुआ | उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई । पर छरो सारे देश में 
स बंजगिक रूप से जलाया गया सग्‌ ११२८ के कलकता अधिवेशन मे 
कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को सामने रखकर सरकार को यह चेतावनी दी थी 
कि एक साली इसरं पेश की गई मग को सरकार भन्‍्लूर कर लेगी 
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तब तो उसे औजमिवेशिक स्वराज्य मन्जूर होगा वरसा एक साल बाद नंह 


अत विशिशतबन्‍लआनअ#, 


२६ जनवरी १६१० को सारे देश में स्थाभीयता दिवस अ्पूत्र उत्साह से 
मसाया गया | और इस वर्ष के मन्य मैं संघर्ष सी छिड़ गया | इधर इस 
बढ़ते हुए अस-तोपष का उपाय ढूंढने कौ गरज से सरकार ने लन्दन में 


छुछ स्यिध्षतों का सवाक्ष 


हिस्बुस्वाम के लिए एक शासन-गिधान तैयार करने की गरज से एक गीले 
भेज परिषद का आयोजन विया । इसके सदस्यों का चुनाव, संगठन और 
कार्य-प्रणाली सब साम्राब्यशाही ढंग की थी । 


/ ब्रिटिश भारत से लोक प्रतिनिधियों की जगह श्रपने मन के खुशामदी 
ओर नरमदक्ली लोगी की नामजद करके वहाँ बुलाया गया था ] रिय,सत्तों 
ते भी जनता के प्रतिनिधियों को नहीं, नरेशों को निमन्च्रित कर लिया गया 
शा । कांग्रेस ते ऐसी परिषद में जानें से साफ इस्कार कर दिया। ओर 
जहाँ क्राग्रेस न हो। ऐसी परिषद क्‍या सपल्न होती ! इधर देशब्यापी 
भंतर्म छिड़ा, सारे देश मर मैं कायूम भंग की लहर फैली घड़ाधड़ 
गिरफ्तारियां होने लगी लोग हजारो की संख्या में जेल में सके जाने लगें 
आर उधर लम्दन में गोल मेज परिषद्‌ का नाटक चल रहा था | रियासवो 
की जनता भी इस संघर्ष गे कूद पड़ी और उसने अपनी शक्ति भर इसो। 
योग।[दया । आ्राखिर सरकार भी सगभी कि ऐसी परिएदोी स काम ने चणेगा, 
जैसे तेसे उस नाटक को पूरा किया, कांग्रेस के तगाम गेवाओं की छुीडा, 
घद में कांग्रेस की तरफ से महातसाजी एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में भेजे 
गये थे | इसमें भी रियासतवी जनता को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था | 
खतः लोकपरिषद का एक शिष्ट मण्छल् महात्माजी से जाकर भिल्नां 
ओर उनसे प्रार्थना की कि वे रियासती जनता के पक्ष की भी परिषद मे 
पेश करे । मद्दात्माजी ने कहा “मैं पूंर बल के साथ आपके पढें की गेश 
करूंगा पर आप यह अपेज्षा न करे कि रियासतों के प्रश्न पर बातनीय को 
में तोड़ दे |” - 

इसी मौके पर मॉडर्न रिव्यू के प्रसिद्ध संगादक श्रीशगागरद चदर्नी के 
समापतित्व मैं परिषद्‌ का तीसश अधिवेशन बस्बई में जहदी जहदी ह#ं 
यह विचार करने के लिए निमल्त्रित किया गया कि गीलमैज परिषद में 
रियासती जनता की आवाज पहुँचाने के लिए परिषद को दया उपाय 
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करना चाहिए | आखिर यह तय हुआ कि महात्माजी की सहायता करने 
तथा इंगलेगड़ की जनता को रिपरासतों की स्थिति से परिचित कंगने के 
लिये प्रो० शरभ्यंकर और श्री्रमृतलाल संठ का एक शिप्ठ मण्डल 
इंगछोंड भेज दिया जाय | रियासता की जनता का शारान मे परिणास- 
जनक हाथ हो इस दृष्टि स शिषप्ट मंडल को परिषद मे कोर सफलता नहीं 
मिल्नी । परन्तु जहाँ तक इंगलेशड के लाकमत को जाशत करने का प्रश्न 
था इसमे खब झच्छा। काम किया | दीवान बहादुर रामचंद्र रब भी 
परिणद के सदस्यों में से थे | उन्होंने भी शिष्ट मंडल की बड़ी कीमती 
श्द्यवा की | 

पूज्ष महात्माजी ने इस परिषद में रियासती जनता की तरफ से बोलते 
हुए गंश्शों से कहा--- 


“बू कि में जनता का सेवक है झीर समाज के सिम्नतम अंगों का भी 


नि 


विधान समिति की मंजूरी के लिए जो गी योजना श्राप सब बचावें उसमें 
इनके लिए. भी जरूर स्थान रकव | अगर नरेश इतगा भी मंजर कर ले. 
कि सारे भारत मे प्रजाजनों के छुछ मौलिक अधिकार होगे--फिर बे जो 
छुछ भी ही, और इनका ठीक तरह ने पालन हो रहा है था नहीं इसकी 
जाँच करने का झधिकार न्यायालयों को दे दिया जाय, ये न्यायालय भी 
भले ही नरेशों के बनाए हुए ही शोर एक तीसरी बात-- नरेश शासन में 
प्रजाजनों का प्रतिनिधित्व स्वीकार लें चाह वह प्राथमिक ढंग का हो, वो 
मेगा ख्याल है यह कृहा जा सकेगा कि ग्रजाजनों को संताप दिलाने के 


लिए नरेशों ने कुछ किया |”? 


.- + 


इस उद्धरण में हग देखते है. वि। महात्मांजी कितनी सावधानी से 
आगे बढ़े रहे हैं। शियासर्ती के प्रश्न पर श्री अधिक जोर देने के पत्ष 
मे वे नहीं थे। उनके बिंसार और कांग्रेस की स्थिति बाद की श्रीनरसिह 
चिन्तामणि केलकर के लिखे पत्र से झीर भी थष्ट हो जाती है। जिसने 


8४ रियासनों का सपाह 


उन्‍होंने लिखा है कि “रियासतों के सम्बन्ध में कांग्रेस अ-हस्तक्षे३ की 
जिस नीति का अवलम्बन कर रही है, उसी बड़ी समझदारी है |” 


पद्रश्शि भारत के नाग से पहचाने जानेवाले हिस्सी की रियासतों की 
तीति के निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है |--टीक छसी परह 
जिस प्रकार कि हम झफगानिस्तान और सीलोन के बिपव में कुछ नहीं 
कर सकते | में बहुत चाहता हूं कि ऐसा न होता वो बहुत अच्छा होता | 
पर में बिवश हूँ | हम रियासतों मैं कांग्रेस के सदस्य बसाते हैं ठससे हमें 
काफी सहायता भी मिलती है । फिर सी हम उपके लिए कुछ नहीं कर 
रहे हैं । इसका अथ यह नहीं कि हम उनकी कद्र नहीं करते बल्कि इसों 
हमारी बेबसी है |? 


पर मेरा यह मत है कि (ब्रिटिश) भारत में हम जो सफलता हासिल 
करेंगे उसका असर रियासती पर मी श्रवश्य पड़ने वाला हे | ( झुमाई 
१६१४ ) 


सन्‌ १६३४ के अग्रेल मास में जबलपुर में कांग्रेत की महासमिति 
(3. 4. 2. (१) की बैठक मे जो प्रध्याव पास छुआ उत्ततो साफ जाहिर 
होता है कि कांग्रेस किस प्रकार धीरे घीरे, पर सावधानी के साथ रियासती 
जनता के पक्ष को बल पहुँचाने में श्रागे बढ़ती जाती थी | प्रस्ताव 
में कह्दा गया था “कांग्रेस की देशी राज्यों के प्रजाजनों के हितों की भी 
उतनी ही चिन्ता है, जितवी विटिश भारत के निवासियों के हितों की और 
बह रियासती जनवा को श्राश्वासम देती है कि वह झपनी आजादी के 
लिये जो लड़ाई लड़ेगी, उसमें काँग्रेस की पूरी सहायता रहेगी ३7 


इसी बर्ष के अवदूबर सास में महासमिति की सलाह से काँगेस की 
केन्द्रीय कार्यसमिति ने नीचे लिले आशय का बक़्ब्य प्रकाशित किया था 
“/र्यासती जगा भी स्वराज्य पाने की उतनी ही हकदार है| जितनी कि 
ब्रिटिश भारत की जनता | तृदनुसार कांग्रेस ने अपनी इच्छा की थोपणा 


रस्थास्षत और देशव्यापी जाशूलि ४) 


भी कर दी है कि वह शियासतों में पृण उत्तरदायी शासन की स्थापना 
इखमा चाहती है | शोर उसने नोशो से यह अनुरोध भी किया है |? 


“कांग्रेस श्रपनी नोति पर हृढ़ है । बह समझती है ओर स्वर्थ 
शआओं का भी भला इसीगे है किये अपने राज्यों गे शीप्राविशीघ्र 
उत्तरदायी शासन कायस कर दें | जिससे उनके ग्रजाजनी की सागरिक्रता 
के एण शिकार मिल जाते |? 


अपनी गर्यादा को प्रकद करते हुए काँग्रेस से इसी वक्तव्य में शारी 
कहा है कि यह बात सका लेने की है कि जतरदाबी शासन के लिए, 
संघर्ष आरी रसने का भार खुद देशी गज्यों के प्रजाजना का ही उठाना 
है| का ग्रेस तो राज्यों पर नेविक आर मैत्री पूर्ण प्रभाव ही डाल सकती 
है | ओर जहाँ कहीं भी संभन होगा यह प्रभाव वह अवश्य डलेगी। 
परन्तु बर्तमान परिस्पति में का ग्रेस के पास कोई सत्ता नहीं है, यद्यपि 
भौगोलिक झीर ऐतिहासिक हष्ठि स सारे मारतवासी--चाएँ ने अंगरजों के 
आधीन हों गा देशी नरेशों के या अन्य किसी सता के-राब एक है । 
सन्त झअला नहीं किया जा सकता |?! 


इसी गीके पर सत्र गोजना के साबनन्‍्ध में काँग्रेस ने देशी राज्यों के 
प्रजाजगों को यह भी शश्वासन दिया कि गरेशों का सम्योग ग्राज्ष करने के 
लिए शावनी अन्तिम योजना मे का ग्रेरा प्रजाजनों के हितों का बल्षि कद्ापि 
नहीं होने देगी | “ असल में काँग्रेस शुरू से ही आर्संद्िग्ध रूप से जमता 
के हितों की समर्थक रही है। और जहाँ इनके खिलाफ दूसरे स्थार्थ ख 
होंगे, काँग्रेस जनता के न्‍्याय-हितों का अवश्य समर्थन करेंगी |” 


इरा बीच जोक परिषद के दो और आअधिवेशन महाराष्ट्र के मेता 
श्री नरसिंह खिन्तामरिण केशकर ओर मद्रास के प्रसिद्ध समाज सुधाश्क 


श्री नठराजय की अ्रध्यक्षता में ही गये। शुरू से लेकर इन बाँचों श्रश्वि- 


ण स्थासतों का सथाक्ष 


वेशनों में परिषद ने छयधिकांश में प्रारम्मिक काम ही किया | वाश्लव मैं 
परिषद के श्रन्दर सच्चा प्राण-संचार तो उसके कराची अधिवेशन से ही 
हुआ जब कि उसके समापति डॉ० पद्ममिसीतारामैय्या हुए । रियासती 
जनता के प्रश्नों में दिलचस्पी लेकर उन्होंने जिवने जोर झौर वेग फ्रे 
साथ काम किया उतना अब तक किसी श्रध्यक्षु के कार्यकाल में नहीं 
हुआ था। राजपुताना, काठियाबाड़ ओर दक्षिण भारत में उन्होंने लम्बे 
दौर किये श्रीर रिथासती जनता को खूब बल पहुँचाया | डॉक्टर सा, 
काँग्रेस की केंग्द्रीय कार्थ समिति के भी सदस्य थे, परिषद्‌ में उनके शरीक 
होने से परिषद का क्राम्रेंस के साथ भी अ्रमायास धनिए सम्बन्ध हो गया | 
सन्‌ १६३६ के लखनऊ अधिवेशन में श्र १६३७ के फेजपुर अधिवेशन 
में देशी राज्यों में नागरिक स्वाधीनता की दुरबस्था पर दुख प्रकट करते 
हुए. कहा गया था-- क्या देशी राज्य और क्या ब्रिटिश भारत काँग्रेस 
चाहती है कि सबको संपूर्ण नागरिक स्वाधीनता प्राप्त हो । ओर जब तक 
यह नहीं मिल जाती वह बराबर आगे बढ़ती रहेगी। परन्त कांग्रेस 
महसूस करती है क्रि इसके लिए सबसे जरूरी त्रीज राजनैतिक आजादी 
ही है | इसलिए उसकी प्राप्ति में देश को अपनी सारी ताकत बी र कर 
लगा देनी चाहिए |” ह 


रियासती जनता के प्रश्नों में काँग्रेस की बढ़ती हुई दिलचस्पी के 
साथ साथ उसकी भाषा भी रियासतों के विषय में अधिक आत्मीसता भरी 
ओर तेजस्वी होती गई | सन्‌ १६३७ में मैशोर के दमन का कड़ा निषेध 
करते हुए, गद्यासमिति के एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिठिश भारत बथा रियासत 
की जनता से मेतोर निवासियों की सहायता करने की अपील की। 
भह्ात्माजी की राय में इस गस्वाय में कांग्रेस की अ-हस्तक्ञेप की नीति का 
अतिक्रमण हो उद्या था। रियासती कार्यकर्ताओं में इस पर खूब चचो 
घलती रही । उन्हें कांग्रेस को यह अतिसावधानी की नीति कुछ अच्छी 
नहीं लगी आखिर इतना परदेज क्यों ! इसलिए अपने नवसारी कब्वेन्शन 
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मे रिशासती कार्यकर्ताओं ने काँग्रेस रे अपील की कि वह रियासत के प्रति 

पमै दृष्टिकोण को बदले, और रसियासती जनता को बल्ल पहुँचावे | 
सन्‌ १६६८ में हरिपुरा के अभिवेशन मे रियासतो सम्बन्धी प्रस्ताव इन्ही 
कोशिशों का प्रतिफल्त था | इसमें का ग्रेस ने श्रपनी अ्रदृस्तक्षेप की नीति 
फो दोहराते हुए भी रियासतों के प्रति अगने रखी तथा स्थिसतों सहित 
सगस्व भारत की स्वतन्त्रता के लिये य्ञ करने का जितनी साफ वरह से 
शैलान किया है उतनां पहले कमी नहीं किया था परन्तु साथ ही रिय्रासतों 
के उद्धार का भार काँग्रेस में स्वयं रियासती जनता पर ही डाल दिया ओर 
कह दिया नह जो कुछ भी कार्य या संघर्ष वीर करे झपने बलापर ही 
करे। स्थानीय प्रजामएंडल जेसी संस्थाओं के द्वारा करें| कार्गेंस के सांग 
प्रत्रिष्ठ बगीय का उपयोग ने करें| पूणठ प्रस्ताव ये है--- 


“कि रियासदों में सार्वजनिक जीवन का विकास और श्आजादी की 
माँग बढ़ती जा रही है, वहाँ नई समस्या खड़ी दो रही है और नये सभे 
संत्रप भी निर्माण हो रहे हैं इसलिये कार्म्रेस रियासतों के सम्बन्ध मे अपनी 
नीति को पुवः रह कर देना चाहती है ।! 


कांभैस रियासतों की हिन्दुस्तान का ही एक श्ंग मानती है जो उतरे 
कभी अलग नहीं किया जा सकता | अतः शेष भारत गे जिस प्रकार की 
शजनेतिक, सामाजिक और झार्थिक स्वाधीनता बह आाहती है वही रशिया- 
सर्तों में भी हो, ऐसा उसका बत्न है। पृर्णा स्वराज अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
स्वाधीनता काँग्रेस का ध्यैय है| यह रियासतों सहित सभभूर्ण भारत फे 
के लिए है। क्योकि जो एकता शुलामी में कायम रही है उसे आजाद 
होने पर भी अवश्य ही रखा जाना चाहिए | काँग्रेस तो केबल ऐसे ही 
संघ ( शासन विधान ) को मंजूर कर सकती है' जिसे रियासतें स्वृक्‍म्त 
इकाईयों के रूप में शरीक हो सर्कंगी | और जिसमे वे भी उसी जनतास्व्रिक 
स्वाधीनता का उपभोग करेंगी, जो शेष भारत में होंगी । इसलिए कांभ्रेस 
देशी राज्यों में पूर्ण उंत्तराी शासन तथा नागरिक्ष स्थाभीमता की 


छू रियासनों का संचालन 


ड़ 


गैरण्टी चाहती है | झ्ार झाज कई रियासतें जो पिछड़ी हुई हैँ तथा 
जनमें बागरिक स्वाधीनता को दबाया जा रहा है, एच स्पराधीनता का 
संपूर्ण झ्रभाव है, इस पर कांग्रेस को अलम्त दुःख है। 

“हियासतों के अन्दर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए. यत्य करना कांग्रेस 
श्ाना अधिकार ओर गीरब सममती है परन्तु आज रियास्ततों के भीतर 
इस उद्देश की पूर्ति के लिए, बह परिशगामजनक काम नहीं कर सकती। 
र्थारातों के शासकों ने या उनके पीछे काम करने बाली अग्रेजी हुकूमत 
ने अनेक कैद और बसन्दिश काम्रम कर दी हैं जो क्रिस के लिये वहां काम 
करने में बाधक हो रही हैं । और उसके नाग तथा प्रतिष्ठा के कारण 
रियासतों के प्रजाजनों में जो थ्राशायें और आश्वासन प्रेदा हे। जाते हैं, 
उनकी पूर्ति न होते देख उनमें निराशा! होती है। का ग्रेस की प्रतिष्ठा को भी 
यह शोभा नहीं देता कि बढ़ रियासतों में ऐसी कमिटियाँ कायम कर जो 
अच्छी तरह काम ने कर सके | सह यह भी नहीं चाहती कि तहाँ गडष्ढीय 
भण्छे का अपमान है | और एक बार आशाय पा कर देने पर 
आगर कांग्रेस टीक तरह से रक्ता या सहायता न कर सके तो स्थासती 
जनता के अन्दर एक प्रका३ की बेबसी फीलती है ओर इसमे उनकी 
स्वाधीवता को लड़ाई के विकास में बाधा पहुँचती है । 

“सु कि रियासती और शेष गारत की स्थिति अलग अलग है, इस- 
लिए कांग्रेस की सर्वसाधारण नीति श्वास के लिए झ्राम तौर पर मीजू 
नहीं होगी । बह शायद रियासयों की स्व,घीनता को इलनच के सत्रागाी बिक 
विकास के लिए बाधक भी हो | वहाँ की जगता में स्वाबलंबस येदा करते 
हुए स्थानीय परिस्थिति को गल्नी प्रकार ध्यान में रख कर तथां बाहरी 
सहायता अभवा काँग्रेस के बढ़े नाम पर दारोमदार रखकर कोई काग 
करने के बजाय ऐसी हइलचले खुद रियासत की जगता के बल-बूते पर 
खड़ी हों, और आगे बढ़े वो उनका विस्तार भी खूब ब्यापक्ष होगा। 
कांग्रेस चाहती है कि ऐसी हलचलें हो । परन्तु स्वशावतः ओर आज की 


रियासत और देशव्यापी ज्ञालि चर] 


परिध्यिति में श्यासयों में स्वाधीनवा की लडाएई का भार बरढाँ के प्रजाजनों 
की ही उठाना चाहिए। कांग्रेस की शुव कामनायें ओर समर्थन ऐसे 
शान्तिगर्मक और उचित तरीकों पर चलाये जाने वाले सपमर्यों की सदा 
मितते रंगे | परच्तु कांग्रेल-मंगठन की यहा लहणता मोणूना 
परिस्थिति में केव व नेतिक समय और सहासुसूति के रूपए में 
ही होगी । हाँ, कांग्रेस जनो को यह थआर,जा दी रहेगी कि वे खुढ व्यक्कि- 
शर्ते रूप से इससे श्िक सहायता भी करे | इस तरह का गैस के सगठन 
को बगर उलफाते हुए शोर साथ ही बाहरी बातों था परिस्थितियों के 
खयाल से न रुकते हुए भी रियासत जबता की लड।ई आगे कदस बढ़ावी 
जा सकती है । 

“इसलिए को ग्रेस आदेश करती है कि पिछाहाला, रियवासती कांग्रेस 
की समितियाँ कांग्रेस की केद्बोय कार्यर्ताधति के गे गे दर्शाव और गियन्त्रण 
मे ही काम करेंगी | कांग्रेस के नाम शाथवा सत्यथ्यान में मे सो 
पालियामेंटरी काम क्ॉगी और बे सीधे संघर्ष को उठछाजेणी। 
बाज्य की जनता की कोर भीतरी लड़ाई कांभिस के माम से घहीं 
जटठाई जानी चाहिए | इसके लिए गायों में स्वतस्त संगठत 
खड़े किए जाये | जोर अगर पहले ही से हों तो उनको जएी' 
एखता साहिए । 


का भैंस रियासती जगना को यह छा इयासव देगा चाइती है कि वह 
नक्े साथ है झोर स्वाभीनता के लिए चलाई जाने वाली उनकी लड़ाई 


में उमफी पूरी सहातु पू्ि श्रार सक्रिय तथा सानधान दिलगस्‍ी है। कॉम्रेंस 
की विश्वास है कि ध्यासवी जया की सुक्ति का दिन भी दृर नहीं है |”? 


इस प्रश्वाव से स्पष्ट है कि-- 


जहाँ तक देश की एकता, लाघीगता की लड।ई झो? स्वतत्नता के 
भावी निर्माण से सम्वन्ध है, देशी राज्य और ब्रिटिश भारत में, कौई 


छल 


श्थासताँ का सवात्ष 


भेद-भाव काँग्रेस नहीं करती | स्वतन्त्र भारत में जो स्वतन्त्रता ब्रिटिश 


भारत के प्रजाजनों को 
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पार्क सिफ यह रहेगा रि 
3 5 
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उसके माप से नहीं 


होगी वही देशी राज्यों के प्रजाजनों को भी होगी । 
देशी शज्यों के शम्दर स्वाधीनता सम्बन्धी 
ग्रेत द्वार कांग्रेस के तत्वाबधान में या 
होगा। यह काम वहां के प्रआामण्डक्त करें | 


ओर स्वतन्त्र गें देशी राज्यों के अन्दर पूर्ण जिम्मेदाशना 
हुकूमत होगी और वे भारतीय संघ के ऐसे ही स्ववन्त्र घठक दंगे जैसे कि 
ब्रििश भारत के प्रान्त। 


स्थासतों के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति की प्रकद करने वाला यही 


आअत्तिम प्रस्ताव है | 


इस प्रश्ताव का शसर आम तौर पर रियासती जनता पर बड़ा अच्छा 
पड़ा | वह जान ग कि हो अपने ही पैरों पर खड़े रहना है शरीर अपनी 
लड़ाई खुद लड़मी है पालवः १६३८ से शज्यों में जाति और क्रिया" 
शीलता की एक लहर आई और अनेक रियासतों में खुब काम 
हुआ । इनमें रो कुछ ती राजगैतिक जाएति और कुरबानी के खयाल से 
ब्रिटिश भारत के प्रान्त] की कवार में खड़े होने का दावा करने में इतनी 
बलबान्‌ बन गई हैं | 


कराची अधिवेशन से लैकर कुछ वर्ष तक डॉ० पद्ठामि लगातार परिपद्‌ 
का कार्थ करते रहे। उनके कार्यकाल में परिषद्‌ के दफ्तर 'स्टेट्स 
पीपल” मासक एक पाज्षचिक भी निकलता रहा। जो सन्‌ १६४२ तक 
चलता रद्दा | इस बीच डॉ० साइब पर काग का अत्यधिक बोझा शा 
जाने के कारण परिषद को नये सभापति की चिस्ता हुई, तब परिषद 
के सभापतित्व के लिए कार्यकर्ताओं की दृष्टि १५० जबाहरलालजी पर पड़ी | 
पर उन्हें भय था कि | थे कहीं इन्कार ने कर जाबें। इसलिए डरते 
अस्ते डन्होंने पंशिद्रितनी के सामने अपने मन्‌ की बात रबखी | परिदतजी 
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ने कुछ भिक्कक के साथ परिपद्‌ के अधिवेशन का समापतित्त करना 
मंजूर किया पर इस शर्त के साथ कि अगर बह उनके यूरोप रो लौटने के 
बाद ही | कार्यकर्ताओं ने यह खुशी से मंजुर कर लिया | नोशों भे जहाँ 


् 


पंडितनी सभापति हो रहे हैं यह सुनते ही तहलका गच गया | दहाँ' 
रियासती जनता के खुशी का पाराधार नहीं रहा । उसने सोचा जवाहरलाल 
देश के प्राणु है | सारा संसार उनकी आगाज आदर के साथ सुनता है | 
इसलिए उनका सम्रापपिल हमारे लिए वरदान होगा |” अगला अधि- 
वेशन लुधियाना में बड़ी शान से हुआ | 


लुधियाना अधिवेशन ने ग्यासदी आन्दोलन में एक नया आध्याय 
शुरू किया । जगता के लिए, जनवा का राज्य स्थापित करने के लू श्यों 
का इसमें समर्थन किया गया | और यह साफ बताया गया कि बदली 
हुई परिस्थिति में छोटी छोटी रिथासतों के लिए कोई स्थान नहीं होगा | 
इस बियय के प्रस्ताव में बवाया गया था कि "आने वाले संबन्शासन मे में 
ही रियासतें था उनके राघ स्तथं इकाई के झूप में सुध हुए शासन की 
सुविभायें अपने मजाजनों को दे सकेंगे जिनकी आबादी कम से कम १३० 
लाख और आय प्यास लाख झपये होगी। जो राज्य इस शर्त का पालम 
नहीं कर सकते छन्‍्हें एक एक करके या मिला कर पड़ोस के ग्राग्त में जोड़ 
दिया जाय |” इस सिद्धान्त को झागे चल कर सरकार ने भी शअ्रपनी 
#अर्जर स्कीम में? झपना लिया | पर इसके अमछा में जालाकी से काम 
लिया गया | छीटी छोटी रियासतों को प्रान्त में मिल्लाने को अपेक्षा! अपने 
साम्राज्य के स्त॑ंग रूप बड़ी रियासतों को मज़बूत करने के लिए उनमे 
मिल्ला दिया गया | और यह करते हुए जनता की राय तक जागने की 
क्रीशिश नहीं की गई । एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा परिषद ने उन सम्धियों 
ओर सुलहनाभो को प्लामुने से इन्कार कर दिया जो दो प्रद्नाँ के बीच 
झभने स्वार्थी के लिये हुई थीं पर जिनकी वे बड़ी दुद्दाइयों दिया करते थे 
झीर ठेठ सम्राद से अपया सम्बन्ध बताते थे | लुधियाना के अधिवेशन के 


प््ठ रियाप्ततों का सवाक्ष 


बाद परिषद के केन्द्रीय दफ्तर का भी पुना संगठन करके उसों एक 
संशोधन और प्रकाशन बिभाग जोड़ कर उसे इलाहाबाद ले जाया गया। 


इरा प्रकार पं० जवाहरलालजी के नेतृत्व में परिषद्‌ जोर के साथ 
आपने कदम बढ़ाते हुए, जा रही थी कि सन्‌ १६३६ में एक्राएक दूसरा 
महा युद्ध छिड़ गया | ओर सरकार ने प्रान्तीय मन्त्रिमएडलों से बगर 
सलाह लिये ही हिन्दुस्तान को युद्ध में शामिल कर लेने की घोषणा कर 
दी। कांग्रेस ने इस मनमानी का जोर के साथ विरोध किया और 
सरकार से युद्ध के उद्दे श्यों को साफ करने के लिए कह्दा । परिषद ने भी 
नरेशों के द्वारा रियासतें। के लड़ाई-गें पसीटे जाने पर इसका विशेष किया। 
इधर काँग्रेसी मन्त्र मएडल त्याम पत्र देकर अलग हो गये और युद्ध और 
भी भीपणु रूप धारण करने लगा | हिन्दुस्तान पर झाक्राण का खतरा 
भी बढ़ गया । साम्राज्य मह्य संकट में आ गया तब एक य्रोजना लेकर 
सर स्टफड क्रिप्स मारत आये | इनके प्रस्तावों में रियासतों का जिक्त दो था 
पर रियासती जनता का कहीं पता सहीं था । दिल्ली में उस समय सई 
परिस्थितियों पर विचार करने के लिए स्टेरिंद्रग ऋुिटी की बैठक बुलाई गई । 
डॉ० पद्ामि सीतारामैस्या क्रिप्स से बातचीत करने के लिए चुने गये। 
मुलाकाव में सर स्टॉफड ने प्रस्तावों में कोई फेर बदश करने में अपनी 
असमर्थता जाहिर कर दी ओर रियासती जनता के प्रतिनिधियों का विधान 
परिषद में शामिल करने के प्रश्य पर विचार करने से भी इन्कार कर 
दिया | पर क्रिप्स के प्रस्ताव वे बल रियासती प्रजाजनों के ज़िए ही नहीं देश 
के सभी दरों के लिए अस-तोष जनक रहें झ्ौर सभी थे उसको छुकरा 
दिया | करिप्स लौटे और बाबई में महासमिति के वा० ८ अ्रगस्त १६४२ 
के प्रस्ताव के फलस्वरूप सारे देश में एक जबरदस्व तूफान पोज्ञ गया । 
सहासम्िति की बेठक के अवसर पर -देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं को भी 
बुलाया गया था। और थाने वाले “भारत छोड़ी ” संघर्ष में उन्हें भी 


मिविणल्मिनत छेडे हे क्नराा डिक्यीब्वित्ष क्रिया गण शा ) शक्र लग हद्या शा किए 
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थे कार्यकर्ता अपने आपने राज्यों में पहुँचने पर प्रजा शण्दल के दाग 
मंग्शों से कहें कि वे अंग्रेजी हुकूगव से अपना सम्बन्ध तोड़ कर प्रजा को 
फीरन उत्तरदायी शासन दे दें। झगर वे यह मंजुर करें जिसकी बहुच कम 
सम्भावना थी--वो ठीक अ्रन्यथा वे भी ब्रिथिश भारत के समान संधर्ष 
छेड़ दे । तदनुमार ता० ६ को पुृ० महात्माजी कार्यसमिति के सदस्य तथा 
देश के अन्य नेताओं की गिरतारी के बाद देशी राज्यों केकार्यकर्ताशओं ने 
भी उपयुक आदेशों का पाज्नन किया और अनेक रियाखतों में भी 
जबरदस्त संघर्प छिड़ गया | सारे देश में खुली बगाबत फैल गई इतनी 
बड़ी, उग्र शोर देशव्यापी बगावत पहले कभी नहीं हुई थी। दमन भी 
श्रभृतपूर्व हुआ | गाँव के गाँव वीरान हो। गये | पर कई जिल्लों में से 
निरदेशी हुकूमत एक दम उठ गई । जनता ने असंख्य कए बहादुरी से 
सह और नेताओं के ने रहने पर भी खुद अपनी बुद्धि रे जिस बरह पूछा 
जुल्मीं का डट कर प्रतिकार किया | झ्ंव में तृफान शास्व हुआ । गद्दायुक् 
भी समाप्त हुश्मा और महात्माजी तथा कार्यसमिति के सदस्यों की रिहाई 
के साथ फिर आजादी की लड़ाई शुरू हुईं | प॑० जवाहरल्ालजी ने सारे 
देश में घूम घूम कर प्रत्येक प्रात्य का निरीक्षण किया और देखा कि 
शाजादी की ग्राग पहले से कहीं झ्धिक प्रज्ज्यलित है| देश अधीर हो 
रहा था। इसी मौके पर आजाद हिन्द फ्रीज़ का गामला शुरू दी गया 
जिसने सारे देश में बिजली का संचार कर दिया और अंग्रेजों को इस 
बात का निश्चय करा दिया कि अब तो फीज भी उनके हाथ से निकल 
गई और यह कि हिन्दुस्तान में शव उनके लिए हुकूमत करगा असम्भव 
है | सारा बाताबरण एक दम बदल गया | 
इसी वातावरण में पिछले वध राजपूताने की कड़कड़ाती सरदी हें 
दिसम्बर में देशी राज्य लोक परिप्रद का आठवों अधिवेशन हुंशा | 
सभा पति फिर १० जवाहरलाल ही जुने गगे थे। अधिवेशन पहली बार एक 
देशी राज्य में हो रह्या था। फिर भी उसकी शान को देख कर यही माल्यूम 
है रहा था मानों कांमेस का खुला अभिमेशन है । 


अन्‍नीननभाा- 


श्थिसताँ का सथाक्ष 


लब्यपुर अधिवेशन 

“इस अधिवेशन के राथ जैसा कि शायद पंडित जवाहर्लालजी ने 
कहा था परिषप्रद्‌ ने बालिग अबस्था में प्रवेश किया | देश॑ की लगगमग 
६०० प्रमुख रियासती संगठनों के ४०० से ऊगर प्रतिनिधियों मे इसों 
भाग लिया था, जिनकी सदस्य संख्या दस लाख से ऊपर थी। आबादी 
के द्विसाथ से इन सियासतों मैं समस्त रिथासती जनता की करीब ६२ प्रतिशत 
के करीब आबादी ञ्रा जाती है | इस प्रकार उदयपुर अधिवेशन ने लोक 
परिषद की रियासती जनता का सबसे अधिक शक्तिशाली और एक मात्र 
शरधिकारी संगठन बना दिया । नरेन्द्र मएढ॒ल का रियासतों के एकमात्र 
प्रतिनिधि होने का दावा इस पर से किवना '्रूठ और हास्याश्पाद है 
यह अपने झांप प्रदठ हो जाता है। अ्रध्यक्षीय मांपण में पंडित 
जबाहइरलालजी ने ध्यापक अन्वरराष्ट्रीय इंष्टिकोण से रियासर्ती के प्रश्न 
पर नवीन प्रकार से रोशनी छाली थी। वर्योकि रियासतें भारतबर्ष का 
एक हिस्सा है और खुद भारतवंप संसार के विशाल परिवार का एज 
हिस्सा है। अब तक तथा गय संघर्ष में भी रियासती जनता समय के साथ 
बराबर बढ़ती हुईं आई इस पर हर्ष प्रकट करते हुए बधाई दी; नंस्शों 
द्वारा सो बर्ष पहले की सन्धियों तथा सुलह्मामों के झाधार पर उमके 
अधिकारों के रक्तण के सम्बन्ध में उठाई जाने वाली पुकार की उस्ोंने 
हाध्यासद बताया और यह साफ कह दिया कि भरेशों को आने बाज 
परिवर्तनों के अनुकूल अपने आप को बनाना ही होगा | गई व्यवस्था मे 
रियासतों के स्थान का जिक्र करते हुए पणिद्तजी ने छुषियाना वाले 
प्रस्ताव का अहलेख किया और कहा इस सम्बन्ध मे हृगारे सासने धबरो 
अमुख ख्याल जनता का कल्याण होगा । इसे छोड़ कर दूधरी तमाम बात 
गौणु हंगी | जनता के कल्याश से हमारा भवक्लन है+-+* 


१ राजनैतिक स्वतन्वंता 
श' प्रातिनिधिक शासन-तंन्न 
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रि्थिखित झोर देशब्यापी आगृति धूप 
8 मौलिक झधिकार और नागरिक स्वतंत्रता की गेरण्टी 
४ स्वतंत्र स्याय प्रणाली 
५ आर्थिक स्वतन्त्रता और 


६ मनुष्य के विकास में बाधा डालने थाले सामन्तशाही अथवा 
शब्य सभी प्रकार के बन्धनों श्रोर वोफों से मुक्ति । 


बरोकि जिस भविष्य की हमारी तस्वीर प्रश्लेक नागरिक की समान 
घ्रधिकार होंगे और सबकी अपनी तरककों के लिए गी अवसर भी सगान 
ही होंगे 


रियासतों के संधीकरण में उन्हें दूसरी बड़ी रिथासतों के साथ नहीं 
बल्कि प्रास्तां से मिलाने पर और दिया | हैद्राबाद की स्थिति पर अफसोश 
प्रकट किया | आंध की सराहना की | विधान परिषद में अजा के ही खुसे 
हुए प्रतिनिधि लेने पर तथा इमकी चुनाव की पद्धति पण॑तया जब- 
सम्त्रात्मक दोने पर ओर दिया। और नरेशों को शपने भीवरी शासन में भी 
प्रान्तों कै समान परिवर्तन करने की हिदायतें दी । 


अधिवेशन के प्रध्ताव भी लगभग इन्हीं बियभों पर थे | भुख्य प्रस्ताव 
मे झागे बाढें शासन विधान में पत्विर्ततों के बारे में कह गया था कि लि 
परिबतन कभी स्वीकृत हो सकेंगे जब कि उनका श्ाघार स्वदंभ भारत के 
अंगमूत हिस्सों की शक्ल में रिथासतों मे पूर्ण उत्तरदायी शासन होगा श्र 
विधान परिषद के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रान्तों के स्राव व्यापक श्राधार 
पर खुगे हुए. होंगे ।” यह भी कहा गया था कि “थदिं रियाणतों की 
सरकारों की नीति में कोई परिवर्तन होता हो वो पहले नागरिक स्वतस्थताओं 
. को पूरी तरह से मान्य क्रिया जाता चाहिए | जिनके बिना स्वतंत्र खुनानों 
का होना या आजादी और प्राविनिधिक शासन क्री दिशा में कोई भी 
मह््पपूर्ण प्रभति का होना असम्भव है |? 


श्र रियासनों का स्ाक्ष 


छोटी बड़ी रियासगों के समूहीकरण के सम्बन्ध में मुख्य आधार 
यह बताया कि जनता की सामाजिक ओर आर्थिक तरक्की शाधुभिक दर्ज 
के अनुकूल हो । लुधियाना वाले प्रस्ताव की भी इसी अशथ में पढ़ा जाय । 
जी रियासत या रियासतें इस शर्त वो पूरी नहीं कर सकतीं उन्हें पड्ास के 
प्रान्त में मिल्ला दिया जाय और यदि सम्भव हो तो इन्हें सांस्कृतिक यथा 
अन्य प्रकार की आवश्यक स्वायतता दी जाय | इनके नरेशों के लिए, 
मुसासिय कायदे बना कर उनके व्यक्तिगत सम्मान और घ्थिति की 
रक्ता की जाय | 

इशडोनेशिया का अभिनन्‍दन और पिछुले संघर्प के शहीदों के 
सामान विषयक प्रस्तावों के अलावा, ओंध की ग्राम प्रजातन्त्री पद्धति की 
सराहना करने काला भी एक प्रस्ताव था | रिय्रासतों गे बसने वाले आदि: 
वासियों के प्रति रियासती सरकारों और समाज के उनकी प्रगति में बाबा 
डालने वाले रख पर अफसोस प्रकट करते हुए उनमे अपने ऐसे रुख को 
बदल कर उनके गति राहयक बनने को कहा गया । 


2, 


एक प्रश्वात रियासतों के आप्रमतिशील रुख की निन्‍्दा करने बाला 
भी था। 


संगठन को शुद्ध, अनुशासन बद्ध और मजबूत बनाने की दृष्टि से 
स्टैगिंडग कमियी ने इस अधिवेशन मे दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव किये थे । 
एक मैं यह आदेश है कि कम्यूनिस्ट और राषिस्ट पार्य के सदस्णी को 
परिष्रद या परिषद्‌ की किसी सम्बद्ध संख्या की कर्यलमिति में शाथवां उसके 
संगठन में किसी चुने हुए पद्‌ पर नहीं रकखा जाय । और दूसरे में परिषद 
के तथा उससे संलग तमाम संस्थाओं के सदस्यों को आदेश है कि थे एक 
दूसरे की या संगठन की किसी कमिटी की राय पर निर्माय की आम सगाश्षो 
में या अखबारों-पवों में सार्बजनिक रूण से आलोचना नहीं करें बल्कि 
झपनी बात सम्बन्धिव समिति में रक्खें झीर अगर वहाँ सुनवाई था उपाय 
न हो सके दो उससे ऊपर की कमिदी में अपनी बात भेजें | 


रियासत और देशव्यापी जाशुति ३४ 
नरेन्द्र मरछल की घोषणा 


असल में सन्‌ १६४५ में जब से कार्यप्मसिति के सदस्य रिहा हुए 
देश का वातायरणा बड़ी तेजी रो बदलता जा रहा था पंडित जवाहरलाल 
भसहरू ने सारे देश मे धूम कर मानों सिजली का संचःर कर दिया | जब तक 
थे देशीराज्य लोकपरणिंद के सभापति नहीं हुए थ तब तक उनके विचार 
बड़े उग्र थे । कभी कभी वो वे यह भी कह जाते कि स्वृतन्त्र भारत में 
गरशा के लिए कार स्थान यहीं होगा | परन्तु लोकपरिंयद्‌ के सभापति 
हाने के बाद उनकी भाषा सोग्य होने छगी | पहले वे रियासतों मे जाना 
पत्ततद नहीं करने थे। पर क्षत की बार रिहा होने पर काश्भीर, जयपुर, 
जोधपुर आदि रियामतों गे वे गये और वहाँ उनका स्वागत सत्कार भी 
अच्छा हुआ | उनकी भाषा भी नरेशों के प्रति सोम्य होने लगी। इसका 
कारण याहूं नहीं था कि उनके श्रादर्श या विचारों में काई अन्तर हो 
गया | बल्कि यह था कि नग्शी का स्वाधीनता के झआर्दोलन की तरफ 
खींचने की उनकी उत्सुकता ने उनकी व्यवहार में यह परिवर्तन कर दिया। 
इसका प्रत्यक्ष परिणाम भी हुआ | नरेश' जो शव तक उनसे चींकते थे 
उगके नजदीक आने लगे | झगने दिल की बातें करने छगे और रियासदों 
के झार्दालनों को भी शा पहुँचा | उदयपुर के अधिवेशन ने तो रियासतों 
के सारे सकी की तोड़ दिया | इस अ्रधितेशय ) गेयाड़ की सरकार पे 
स्वागत समिति की हर तरह से सहायता को | खुद मरेशों के मानस मे भी 
प्रत्यक्ष परिवर्तन होता हुआ दिखाई देने ह्गा। इसका कारण केबल 
मसारतीय जाएति ही नहीं थी। सांसारिक परिस्थिति के कारण ब्रिटेन की 
स्थिति बहुत नाजुक हो गई। शोर खुद उरो भीतर से ऐसा महसूस होने 
हांगा कि झब अगर संसार को एक बड़ी सत्ता के झ्म में उसे अपना 
शरितल कायम रखना है तो साम्राज्य के सभी अंगी के समबन्धों में 
संशोधन करके उनको सिन्र बना हैना होगा। इस दिशा में उससे 
हिनाष्यानन सै थी प्रयन जारी कर दिया । ग्रीरता० १४ जनवरी 0 ए७म्न जोर 


५द् रियासतों का सपाद् 


नसन्‍द्र मएइल की जब बेठक हुई तो इस बाइसराय ने अपनी नई 
नीति का स्पष्टीकरण करते हुए. नरेशी को आने वाले थुग की कुछु 
आअणश्ष्ट सी रेखा बताई | और नरशों से श्ाग्रह किया कि वे इस नये 
परिवर्तन के लिये अपने श्राप को तेयार कर लें | अपने भापण से 
बाइसराय ने जहाँ नोशों की आश्वासग दिया कि नरेन्द्र मण्झल की 
सामति लिए बगैर उनकी वर्तमान स्थिति और अधिकारों में कोई परिवर्तन 
नहीं किया जायगा | बहाँ उनकी यह भी आगाह कर दिया कि उन्‍हें 
अपने शासनों में समयानुकूल परिवर्तन करने होंगे। 


यह घोपण' हो जाने के बाद स्वभावतः लोगों ने यह ऊगमीद की थी 
कि नस मशइल के घान्यलर झीोर उनके नरेश भाई तुसत ही अपने 
शासनों में इसके अनुकृल सुधार करंगे। परन्तु श्राज तक इनके शासमों मैं 
कोई अन्तर नहीं हुआ है | वहाँ श्राज तक ज्यों का त्यों पहले का सा 
अन्यकार बया हुआ है | परन्तु कालचक्र बराबर अपनी गति से बढ़ता 
ग्रगो । 

ता० १८ जनवरी १६४६ की नरेंद्र गएछला के अधिवेशन में मुख्य 
शमनैतिक प्रस्ताव गेश करते हुए मण्डल के; चाग्सशर नवाब गोपाल से 
नीचे लिखी महत्वपूर्ण घोपणा की;--- 


$ ॥ ४2 


१ “पिछले छु वर्षों से रासार पर एक महान रांकट छोुथा हश था | 
पर जिन ताकतों से शान्ति की भंग किया उनकी पराजय हुई | थुद्ध शी 
समा हुआ | पर हम अमीए्ट शान्ति और सुस्व के शुंग से झब भी वृर 
हूं। आज भी संसार १९ एक प्रकार का भय का आतंक छाया हुआ है । 
छोटे बढ़े सभी राष्ट्र उससे वेचेन दें और ने एक दूसरे को मय ओर शंका 
की दृष्टि से देख रहे है। भिन्र राष्ट्रों ने इन भेद और वैगनस्थों की शारिए- 
पूर्वक् दूर करने का जो साहस भरा यत्व किया है बह प्रशंसनीय है | 
झगर यह न किया जाता तो थे गतगेद और 'ऋगड़े संप्तार की ऐसे संकट 
में डाल देते जिससे उसका निकलगा अ्र्ंगब हो जाता | 


रियाखतें ओर देशच्यापी जज 


९ परन्तु यह सासार व्यापी महानू संगठन सभी सफल होगा जब 
उसके मसह्मथ गए्ट और उनके वियासी मानवता की सेवा के लिए न्याय, 
सहिष्णुता और सहयोग का निःखवार्थश माय से आचरण करेगे। क्योकि 

ने गुण के बगेर कभी कोई राष्ट्र गर जातियाँय तो एक साथ रह 
सकती | झाग ने तरक्की कर सकता ढ | 


४ सही बात हमारे अपने देश के बारे में भी है | बदकिस्मती से 
छाल मतोदों ओर नाइतफाकी के कारण हम छिन्न-विच्छिन्न हो रहे दें । 
पर यहां भी गे उम्मीद करता हूँ कि उन्हीं न्याय, सहिणुता और सहयोग के 
बल पर हम उस लक्ष्य की पहुँच सकेंगे जिसका शआकांज्षा इस देश के 
शजा रो ले कर रंक तक कर रह ६ | क्‍या हम में ऐसा एक भी मनुष्य है, 
जो हमारी इस मातृभूमि का स्ववन्ध, गहान्‌ ओर सारे ससार में आहत 
नहीं देखता साइता या यह कि जिस प्रकार प्राचीन काल में मानव जाति 
की ऊपर उठाने में उसने जो जबरदस्त काम किया वैसा बह अब 
भी ने कर ! 


झगर दम सम यही चाएतें दे तो आइए इस महान्‌ लक्ष्य को पूरा 
करने मे हुंग सब लग जाये शौर इसके लिए आवश्यक त्याग करने को 
तैयार हो आयें | हम यह याद रख कि लेने के बजाय देने मे अधिक 
छा नम्द है 


यह जो प्रस्ताव मैं श्ञाज आपके सामने पेश कर रहा हूं इसमें बताया 
गया है कि हम भी गारतवर्प की वैधानिक समस्या की हल्त करने के लिए 
अपना हिस्मा अदा करता चाहते हैं| पर यह द्विस्सा क्‍या होगा शह अभी 
से ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता | क्योंकि आज पूरी तस्त्रीर हमारे 
साममें नहीं है | पर हम इतना बचने ज़रूर दे सकते हैं कि न्याय और 
समभादारी के आधार पर भारत की वैधानिक तमस्या को हल करने के 
लिए जो जो भी प्रयत्त किये जावेंगे उसमें हमारा पूरा पूरा सहयोग होगा | 


डे 


घट रियासतों फा सवाल 


इस दिशा में एक प्रयत्व के रूप में और रियासतों की कल के भारत 
में अपना हिस्सा अदा करने योग्य बनाने की गरज से में रियासतों मेँ 
वैधानिक परिवर्तनों के सम्बन्ध में नीचे लिखी घोषणा करता हूँ-- 


१ मरेन्द्र मणइल ने मन्जियों की समिति के साथ रियासतों के अन्दर 
वैधामिक सुधारों के विकास के प्रश्य पर चिन्तापूर्वकव विचार किया | 
श्थासतो की सही सही वैधानिक स्थिति के बारे में सप्ला: की सरकार ने 
पालियामैन्ट में पुनः घोषणा कर दी है और ताज के प्रतिनिधि स्वरूप 
भ्रीसान्‌ वाइसरास ने उसे दोहरामा भी है कि अपने अपने प्रजाजतोी 
ओर श्थिसतों को किस किस प्रकार का शासन-विधान अनुकूल दोगा-*- 
इसका मिगुय करने का अधिकार उन उन नरेशों को ही है |” इस 
बस्तविक स्थिति को किसी प्रकार भी बाधा न पहुँचाते हुए धरम मस्इल 
अपनी नीति को साफ साफ बता देने और उस दिशा में तरन्‍त कदम 
शठाने की उन रियासतों को सिफारिश करता है जहाँ ऐसे कदम अब तक 
नहीं उठाये गये हैं । 


तदूनुसार नरेन्द्र मण्डल के चान्सलर को अधिकार दिया जाता है कि 
वह नरेन्द्र मण्डल की तरफ से श्रौर उसकी पूर्ण सत्ता से नीचे लिखी 
घोषणा करे--- 


२ उद्देश्य यह दै कि प्रस्येक राज्य में तुश्न्त ऐसे तंत्र खड़े किये 
जायें जिस में कि शजबंश शऔर राज्य के प्रदेशों को अज्लुएण रखते हुए, 
राजा की सर्वोच्च सत्ता का अमल वैधानिक वरीकी से हो। शिथासतों में 
खुने हुए. बहुमत बाली लोकप्रिय संस्थाएं कायम हों जिससे कि राज्य के 
शासन में निश्चित रूप से जनता का निकट और परिणाम कारक सहयोग 
जपलब्ध हो सके। यह मान लिया गया है कि प्रत्येक रियासत के लिए, 
पैसे विधान की तफसीलें बनाने में प्रत्येक रिथासतल की विशेष स्थिति का 
ध्यान खखा जायगा । 


रियासत श दे शब्यापी जायृति ० 


३ अधिकांश रियासर्तों ने पहले ही से श्रपने राज्यों में कानूनी राज्य 
आर जान माल की रक्षा वा आश्वासन देने वाले कारन बना दिये हें। 
फिर भी जिन रियासतों में झ्रभी यह नहीं हुआ है इस सम्बन्ध में अपनी 
नीति और उद्दे श्यें। को साफ़ साफ शब्दों मे प्रकट करने की गरज से 
घाणित किया जाता है कि रियासत में प्रजाजनों को नीचे लिग्ब श्रत्या- 
वश्यक अधिकारों का परा श्राश्वासन दे दिया जाय शरीर रियारात के 
न्यायालयों को यह अधिकार दिया जाय कि इनका भंग होने पर वे 
प्रजाजनों को राहत दिलावे । 


छा धिकार -- 


(क) कानून के बाहर किसी मी मनुष्य की आजादी न छीनी जाय श्रौर न 
किसी के मकान या जायदाद में कोई घुसे या उससे छीमे था जब्त 
करे । 

(खा) हर आदमी को हेबियस कॉर्पस के श्रमुसार अधिकार होगा। थुद्ध, 
विप्लव या गम्मीर भीतरी गड़बड़ी के प्रसंग पर ऐलान छारा इस 
अधिकार को थीड़े समय के लिए मुल्तवी किया जा सकेगा | 


(ग) हर आदमी अपने सिचारों की स्वतन्नता पूर्वक प्रकट कर सकेगा, 
मिलने छुलने और रामोल्नों की स्ववन्त्रता होगी, और क्षाबूब तथा 
मैतिकता के अविरोधी उद्देश्यों के लिए बगैर हथियार लिये या फौजी 
दंग की छोड़ कर जोग एकत्र भी हो सकेंगे | 

(थे) सावंजनिक शान्ति और व्यवस्था का भंग न करते हुए हर श्रादमी 
की अपने विवेक के अनुसार चलने झौर अपने अपने धर्म का पालन 
करने का अधिकार होगा । 


(४) कानूत की नजरों में सब मनुष्य एक से होंगे इसमें जात, पाँते, धर्म 
विश्वास का खयाल नहीं किया ज्ञायगा | 


शि्‌ 


(व) तानजनिव (सरकार 


द््फ 


| लिनों का सवाल 


पद, प्रहिण्ा था सत्ता का स्थाग, या अ्यापार- 


प्रशा बाग गे जात गत धर्म गधगवान्तर या विश्वास के कारण किसी 


पर बीड कद ने छोर्ग 


(छु) 4४२ नहीं रहेगी । 


४ यद पुन घोषित के जाता है कि शासन गीन लिखे सिद्धान्ता 


पर आधारित होगा और 


जहाँ इन पर अभी तक अमल नहीं हो रहा है, 


कठोस्ता पु्र॑ंक इस पर ० कराया जायग[-- 


(छा) न्याय दान का काम निष्पक्ष शीर सुयोग्य व्यक्तियों के दी द्वाथों में 


रहे । ने शासन बि+ 
के ब्रीच के मामलों 


ग शत स्‍्तत्न्त्र है । और व्यक्तियों एव रियाशतों 
का विष्वद्ध नि्णय देंगे की शुव्यवस्था हे। | 


आए) नंरश अपन राज्यों) शारान विग्यक बजद से निजी स्व की 


बिलकुल अलग बत 
उसका कोई निश्चित 


(४) 


या करें ओर राज्य का साधारण आप पर 
आर 3चित अवुपाव सुकरर कर ले | 


कर-भार + ओर सब पर समान हो ७९ राज्य की आग का 


एक निश्चित और खासा द्विस्सथ जगवा की गलाए के काम में खास 
तोर पर राष्ट्र निर्माशकारी महकभों पर खब किया जाय | 


५ यह जी २ दे कर ध् श की जाती है. कि जि सा्यों मे इस 


घोषणा में लिखी बा ॥ १ 
पर अमल शुरू हो जाप 


२ आन तक भ्रमल नहीं दो रहा हे नहां तुरन्त उन 
| 


६ यह घोषण। नरे'ठ्र मण्डल स्वेच्छापुबंक श्र सच्चे दिल से कर 


रहा हे क्योकि मण्ड व ं 
पूरा विश्वास है| 

यह शोपणा इन सि 
की नरेशों की इच्छा का 


| रियाप्तती जनता मै और श'ब्यों के भविष्य मे 


ः पर सच्चे दिल स श्रोर तुरन्त अगल करने 


प्रदीक है। लोगों को यह उत्तरीतर भय और 





डॉ 


रिथालते ओर देशव्यापी आशुति श्‌ 
खम,व मे मुक्त करे लोग मन झोर वाणों में अधिक स्वतन्त्र हो शोर 
पार्सरिक सेट सहिष्णुता, सेवा और उत्तरदायिलत्र के भजबत शझाघार 
पर इसका उत्तरोत्तर विक्रास और परिवद्ध न हो | 


इस महत्वपुण विपयों पर हमारे बिच'रों और उद्देश्यों का भतकाल 
मे बार बार और बुरी तरह !श क्रिया गया है। मै आशा करता हूँ कि 
इस प्रस्भव की भ पा और नरे-5 मणएडल की तरफ रे की गई बह सोपणा 
आब भविष्य से किसी प्रकार की शकाओ के लिए गुंजाइश नहीं रहने 
देगी | इससे झधिक ओर री क्‍या कहूँ | आशा हे आप इस ग्रस्वाव को 
मंजूर करेंगे | प्रस्ताव यी है - 


पु 


“नरेंद्र मशइल यह दोहरा देना चाहता हैं कि देश अपने पूर्ण 
'बिकरास की स्थिति को तुर्त पहुंचे इस सम्बन्ध मे तमाम लोगों में जो 
भावना है उसमे रियासत पूर्णतया शरीक हैं, और वे भारतवर्ष की वैधा- 
निक शुत्पी को शुलकाने में अपनी शक्ति भर पूर द्वाथ बंद वेगी |” 

#प्य जनवरी १६५६ 
मंत्रि मण्डल का मिशन 


मत मगडल की बेठक के साथ साथ इंग्लैंड में इस समक० में 
बचाए चल रही थी कि भारतीय सागस्‍्या को किये प्रकार मुलझाया 
जाय। ओर इनका अन्तिम निर्णय इस विश्चम में हुआ कि मन्त्रिमण्दर्लों * 
से वभगदार शोर शधिक से अधिक अनुभवी सदस्यों का एक मिशन 
भारत भेजा जाय। बह भारतीय गताओमीं से तथा सभी पन्नों से बातचीत 
को और इस प्रश्य को हल कर के ही आबे | उसे इस सम्बत्ध में समी 
आवश्यक अधिकार भी दे दिय्रे जावे | इस मिणुय की प्रोग्णा करते हुए 
इंग्लॉंड के प्राइस मिनिस्टर क्लोगैन्ट ऐटेली ने ता० १५ मार्च को पार्लिया- 
मन्‍्ट भें जो घोषणा की उसमें बताया था कि “भारतमन्त्री लार्ड पेथिक 
लॉप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्सत तथा मि, वि. एज्लेग्जाण्डर जैसे तीम 


हर रियासतों का सवाल 


अत्य-्त बजनदार ओर अनुभवी साथियों को मगश्त्रिसमशडल की तरफ से 
शारतवर्ष ग्ेजने का निश्चय किया गया है | 


"मेरे थे साथी इस उद्देश्य से हिन्दुस्तान जा रहे हैं कि वे उस जल्‍द 
स जल्दी और अधिक स अधिक पूर्ण आज़ादी हासिल करने 
संपर्ण सहायता करे | आजकी सरकार के स्थान पर वहाँ क्रिस प्रकार का 
शासव कायम किया जाथ इसका निर्णय तो खुद हिन्दुस्तान ही करेगा । 
हाँ उसका यह निर्शय करने के लिए तुस्त एक सभा बनाने में जरूर परी 
सहायता करना चाहले है । 


“में आशा करता हूँ कि हिन्दुस्तान की जनता ब्रिटिश कामनबैहथ 
(राष्ट्र संत्र ) में रहना पसन्द करेंगी, घुओे निश्चय है कि इस निर्णय से 
उसे बहुंत लाभ होगा | 


पर यह निर्णय वह अपनी स्वेच्छा रो ही करें, त्रिटिश राष्ट्र संघ था 
साप्ताज्य बाहरी बन्चनों के आधार पर नहीं बना है। वह स्वसन्तर 
राष्ट्री का स्वेच्छापर्वक बनाया गया संघ है | पर अगर हिन्दुस्तान एक दस 
स्वतंत्र भी होगा चाहें तो हम्मरी राय मे उसे इसका अधिकार है। सह 
परिवतन जितना भी आसान शोर शास्तिपुणु हो सके उसे ऐसा बचा: 
देना हमारा काम है |”! 


१६ मईं की घोषणा 


इस घोषणा के अनुसार पूर्ण अधिकार ले कर मन्त्रिमप्ल का 
मिशन हिन्दुस्तान आया । उसके तीनी सदस्यों ने हिल्वुस्वान पहुंचते ही 
भारतब्ध के प्रधान राजनैतिक दलों से मिल कर अपनी चर्चा शुरू कर दी। 
ये चाय बहुत लम्बी चलीं | उनकी कोशिश यह थी कि ये प्रधान दल 
आपस में मिल कर खुद ही कोई सर्वसम्भत योजना बनायें | पर पैसा गहीं 
हो सका | झन्त में ता० १६ मई को मिशन ने एक वक्तव्य में अपना 


रियासतें और देशव्यापी जागृति दर्ज 


निर्णय श्रोर योजना प्रकाशित कर दी | इस योजना में बताया गया था 
कि विधान-परिषद तथा अस्थाई सरकार का निर्माण होकर अब शीघ्र ही 
विधान बनाने का काम जारी होने वाला है | वक्तव्य में सर्वसंगमत थोजनां 
बनाने के प्रयस्नों की असफलता का जिक्र करने के बाद कहा गया है कि 
#मुसलिम लीग के समर्थकों को छोड़ कर लगभग सब ने एक मत से मारत 
की एकता के पक्ष मे अपनी इच्छा प्रकट की है | पर इसने हें हिन्दुस्तान 
के बटबारे की संभावना पर निष्यक्ष भाव से ओर बारीकी से विचार 
करने से गेका नहीं | मुसलिम लीग चाहती है कि हिन्दुस्तान के दो हिस्से 
खबंत्र राज्यों के रूप में अलग कर दिये जाबे | इनगें से पहले हिस्से में 
पंजाब, सिन्‍्ध, सीगाप्रास्त और ब्रिटिश बलूचिस्तान हो और दूसरे में बंगाल 
कथा आझासाम | इन थ्ान्तों की सीमाओं को बाद में निश्चित क्रिया जा 
सकता है । परन्तु पाकिस्तान सिद्धान्य के रूप में पहले मंजूर कर लिया 
जाय | इस माँग के समर्थन में दो दीलीलें हैं--- 


३ जिन प्रान्तों में मुसलिम बहुमत है वहाँ शासत किस प्रकार का हो 
यह निर्णय करने का अधिकार मुरालमानों को हो। 


२ श्यीर शासन तथा आर्थिक दृष्टि से यह यरोज़बा व्यावहारिक बने 
जाय इसलिए इसमें कुछ मुस्लिम अल्पमत वाले प्रदेश' और जोड़ 
दिये जावे । 

इनमें से पहले हिस्स में २२६ लाख झर्थात्‌ ६२ प्रतिशत मुसलमान 
ओर लगभल रप प्रतिशत गैर मुस्लिम आबादी है | और दूसरे हिस्से में 
१६४ लाख श्रर्थात्‌ ११३ प्रतिशत मुस्लिम तथा ४८ -प्रतिशव गैर 
म्रुसल्षिम आबादी है| इसके अलावा दो करोड़ मुसलभान शेष ग्रारतों में 
बटे हुए हैं | 


इन अंकी से स्यष्ट है कि मुस्लिम लीग की माँग के अनुसार हिदुध्तान 
से ये दो हिस्से पाकिस्तान के रूप में अलग निकाल दिये जावे तो भी (१) 


घछ रियासतों का सवाक्त 


आअछ्ाभ्त की समस्या इल नहीं होगी किर (२) पंजाब, बंगाल शरीर श्राराम 
के जिन जिलों में मुसलमान कम संख्या में है उन्हें पाकिस्तान में 
जोड़ देना केस न्याय संगत होगा हम नहीं समझे पाते । पाकिस्तान के 
गत्ष में जो दलीलें पेश की जा रही 2ैं, वे सब दल्लीलें इन जिल्नी को 
पाकिस्तान में न जोड़ने के पक्नु मे दी जा सकती हैं | 

वन्न क्या इनको छोड़ कर पाकिस्तान बनाया जा सकता है और उस 
पर को! समभोता हो सकता है ! (३) खुद मुसलमान ही इसे अव्यावहारिक 
सानते हैं | फिर (४) हम भी यह निश्चित रूप से सानते हैं कि इस तरह 
पंजाब और बंगाल के ठुकड़े हुकड़े कश्ना वहाँ की जनता के बहुत बढ़े 
हिस्से की इच्छा और हितों के प्रतिकूल होगा | फिर (४) ऐसे टुकड़े 
करने से सिक्स जाति भी दो टुकड़ों मे बट जायगी। इसलिए हम बरस 
इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि न तो बड़ा पाकिस्तान और न छोटा 
पाकिस्वान ज।तीय समस्या को हल कर सकेगा । 


इन अत्यन्त महत्वपूर्ण दलीलों के अलावा (६) शासन, श्रर्ण और 
रैमिक दृष्टि से भी देश का विभाजन हानिकर होगा । (७) रल, डाक श्रोर 
तार विभागों की रचना संयुक्त भारत के आधार पर ही की गई है। 
उसको तोड़ने रे दोनों हिस्सों की भारी लुकसान पहुंचेगा । (८) देशश्क्षा 
का प्रश्य और मी महत्वपूर्ण है | इसको तोड़े में फ़ोज की मजबूती शरीर 
एकता तो न होगी ही, एर देश की रक्का में भरयंक्र खबरें खडे हो 
जायेंगे । (£) खगणिहत भारत के किस हिस्से के साथ रहें यह निश्चय 
करने में ग्यासतों को भी तो बड़ी कठिनाई होगी ओर अत मे भोगे।लिक 
इृष्टि से थे दी हिस्से एक दूसरे रो इतनी दूर (७००) मील हैं कि युद्ध: 
काल और शाग्ति के समय सी इनकी अपने बीख के आवागमत के सपः्धो 
ये; लिए हिन्दुस्तान की मर्जी पर निर्भर रहमा पड़ेगा । 


इसलिए हम ब्रिटिश सरकार को यह सल्लाह देने में असम, 
हैं कि वह अपनी, सत्ता की दो स्वयंत्र राज्या वीं बाद ४ । 


सासत +र देशव्यापी जा च्द्छ्‌ 


पर मुसलमानों को जो वारतविक भय है उसका भी हो पूण्ग पूरा ख्याल 
है इस भय को दूर करने के लिए कांग्रेस मे एक योजना पेश की है उसके 
अनुसार देश रक्षा, श्रावागभन के साधन और वैदेशिक विभाग जैसे कुछ 
विवयों वे; अपबाद के साथ प्रान्तों को संपूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई है । 

कांग्रेस ने इस योजना में यह भी गुंजाइश रखी है कि जो प्रान्त 
शासन और श्रर्थ के सम्बन्ध मे बडे पेगाने पर किये जाने बाज संयोजन में 
भाग लेना चाह वे इस उप्ुक्त अनिवार्य विपयो के अलावा अन्य कुछ 
विषय भी स्वेच्छापूर्वक केद्र को साय सकते हैं । 

इस थोजवा में कई कठिनाइयाँ बताने के बाद मिशन ने रियासतों के 
प्रश्य पर लिखा है--- 

“झपनी सफारिशं पेश करने के पहले हम ब्रिटिश भाग्व और 
रियासतों के सम्बन्ध प्र विचार कर लें। यह तो बिलकुल स्पष्ट है हि 
ब्रिथिश भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद--चाहे वह ब्रिटिश राष्ट्र संघ के 
साथ रह या अतग--रियासतों ओर ब्रिटिश सम्राट के बीच अब तक जी 
सम्बन्ध रहा है वह अब आगे नहीं रह सकेगा | हिन्दुश्तान से सार्वशौम 
सता न वी सम्राट के हाथो से रह सकती है और ये वह गई सरकार को 
सोंपी जा सकती है | 

रियारातों के जिन जिन लोगी रो हम मिले वे सब इस बात वी भानते 
हैं। इसके साथ ही उन्होंने हगी यह आश्वासन दिया है कि हिन्दुस्तान में झाने 
वाले इस नबरीन परिवर्तन की वे पसन्द करते हैं ओर उसमें सहयोग ढेगे को * 
भी तैयार हैं। इस सहयोग का ठीक ठीक रूप क्या होगा यह ती विधान 
बनाते समय आपसी बातचीत 7 तय होगा | ओर यह भी कोई जरूरी बात 
गहीं कि इसका स्वरूप सबत्र एक सा होगा | इसलिए गीचे वाले परो में 
रियासतों के बारे में हम इतनी तफसीण में नहीं गये हैं | 

हमारी योजना इस प्रकार है--- 

(१) हिन्दुस्तान की एक यूनियन ( संघ ) हो, शि्तमें ब्रिटिश भारत 


दर र्थासतों का सवाल 


ओर रियासतें भी हों। और उसके अधीन वैदेशिक आवागमन वथा देश' 
रक्षा के विभाग हों | इस महकमों के लिए लगने बाला आवश्यक खर्च 
निकालने के लिए कोप एकत्र करने का अधिकार सी इसयूनियन को हो॥ ' 


(२) यूनियन का एक सन्त्रि मएड॒ल ओर धारा समा भी होगी जिसमें 
ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के प्रतिनिधि होंगे । 


अगर. कोई ऐसा सबाल आआञावे जिसमें कोई बड़ा जातीय प्रश्न उपस्थित 
होता हो, तो उसके निर्णय के लिए दोनों जातियों के उपस्थित और वोट 
देने बाले सदस्यों तथा तमाम सभा में उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों 
की बहुमति कसरत राय लाजिमी होगी | 


(३) यूनियन के विषयों की छोड़ कर तमाम विषय और सारी सत्ता- 
जिसका निर्देश नहीं कर दिया गया है--प्रान्तों के अधीन होंगे । 


(४) यूनियन को जो विपय सो५ दिये जायें उनको छोड़ कर अपनी 
सारी सत्ता और विपय परियासतों के अपने अधीन होंगे | 


(५४) थान्तों को अपने गुट बनाने की आजादी होंगी जिनकी अ्रपनीः 
धारा समा ओर मन्त्रिमण्डल भी होंगे। प्रत्येक गुद यह भी सिर्णय कर 
सकता है कि बह किन सामान्य प्रान्तीय विपयों को अपने द्वाथ में ले 
सकता है। 

(६) यूनियन ओर प्रान्तों के विधान में भी यद्द घारा रहे कि जिसके: 
आधार पर कोई भी प्रान्त अपनी धारा सभा की बहुगति से शुरू में दस. 
बर्ष और फिर .हर दस वर्ष बाद अपने प्रान्द के विधान पर धुनर्विचार, 
कर सके | ; 

विधान परिषद्‌ का संगठन इस प्रकार है-« 

(१) परिषद में प्रतिनिधित्व जनता की आबादी के श्ाधार पर-फी 
दस लाख पर एक प्रतिनिधि इस हिसाब से होगा | 


रिथासते ओर देशव्यापी आयृति ७ 


(२) प्रत्येक प्रान्त में प्रधान जातियों की जैसी आबादी होगी 
उनकी संख्या के अनुसार इन प्रतिनिधियों की संख्या जातियों में बंट 
जायगी | 

(३) | बास्तव मे यह प्रतिनिधि जनता के छारा ही बालिंग मता- 
धिकार के आभार पर चुने जाने चाहिए। परन्तु झाज इस तरह के 
चुनाव में अनेक कठिनाइयाँ हैं और बहुत अधिक विल्ग्ब हो जाने की: 
संभावना है | हसलिए | इन प्रतिनिधियों का चुनाव प्रान्तीय धारा 
सभाओ्रों के मदस्य ही जातिबार कर छोंगे | 

परिषद के लिए तीन प्रधाव जातियां मानी गई हैं--- 

१ जनरल 
२ मुस्लिम 
रे सिक्स 


छोटी छोटी जातियों को उपयु क्त नियम के श्रनुतार या दो. स्वतंत्र, 
प्रतिनिधित्व मिलन ही नहीं सकता या बहुत थोड़ा मिल सकता है। इसलिए 
उनको जनरल विभाग में शामिल कर दिया गया है | * 


प्रार्तों तथा श्थासतों के प्रतिनिधियों की संख्या 


सेज्नन है, जनरज् मुमलिम कुक 
ग्रदरास णै फुपो है रा 
अम्बई कम. 86 २ २१ 
युक्कमान्व **. 3४७ दर प्र, 
बिहार ११७. और धू १६ 
अन्य प्रदेश छा ईद ई १७ 
उड़ीसा हक ० &्‌ 
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सिन्ध ह + ० 5 ३ ० 
र्र२ है 
सेक्षून (४ जनरल मुसलिम 
बंगाल रद है 
आयाम ] ई 
ह्४ श्र 
त्रिटिश भारत के श्६२ ; 
श्यासतों प्र 
न शियासतों के धरे का 
दिल्ली. (#) १ 
अजमेर (४) १ 
ब्रिटिश बलूचिस्तान १ 
श्ध् 
उहू श्य यह दे कि परिषद के अंतिम अधिवेशन में श्थिसतों 
को पर्यान प्रतिनिधित्व दिया| जाय । यह अाबादी के श्रमुसार ६३ से झधिक 
नहीं होगा | इन प्रतिनिश्रियों का चुनाव केसा हो यह आपसी बायबीव 
द्वारा तय कर लिया जायगा|। शुरू शुरू में रियासतों का प्रतिनिधित्त | के 
निर्गोशियेटिंग कमिटी । ॥। ( जो रियांसतों द्वारा बनाई जानेगी ) 
कार्य पद्धलि-- 
(१) परिषद की बैठक नई दिल्ली में होगी 


ग्यिासने ओर देशब्यापी जागुति ६ 


(२) पहले शअ्रश्निवेशन मे नीचे लिखे कार्य होगे-- 

(क) कार्यक्रम का निश्चय 

(जो) सम पति दवा झ ये पदाधिकारियों का चुनाव 

(ग) सागरिक शिकार, अल्पसख्यक चातियाँ, कबीलो ओर आदिगवारी 
सम्बन्धी प्रश्नों पर सलाह देने वाली कमिटी को नियुक्ति, 

(३) इसके वाद प्रान्तीय प्रतिनिधि तीन ( » , ।3, (', ) विभागों 
में बंट जाबेग । और वे नी व लिखे काम करगे+-- 

(क) अयने झ ।ने विभाग के प्रान्तो के लिए विधान बनाना | 

(ख) दंग वा ता के लिए कोई सम्मिलित विधान तनाने या ने बनाने के 
बारे मी निरखलख करनी । 

ग) झगर पैसा सस्मिलित विधान बनाने का निश्वय ही तो उसके विययी 
का निगाम करगा | 

प्रागत का इस समृद्ी रा अलग होने का अधिकार रहे | 

(४) उसके बाद तीची २ जनों के तथा रियासतो के सतिसिधि बंठ वर 
भूवियन का विधाय बचायगे । 

(४) न््यय वा विधान पाने बाली १रियद मे ऊपर पराग्राफ़ १५ 
में लिखी बातें गे पक करने वाले अथवा कोर्ट सडा जातीय राब,ल खडा 
करने बाते प्रताव का निशुय होने 7 से प्रत्येक जाति के सदस्यों थे 
बहुमत हे दोभा । परिषद के अ्रभ्यक्ष इस बात का निर्णय देंगे कि कौय सा 
प्रस्वान मह्पु्ण जातीय सवाल खछे करता है | ओर दो मैं से किसी 
एक जाति के भी सबस्य अगर बहुगत रे भाग करे कि सभापति अपना 

्‌ 59 प्‌ के 4 लेंगे 
निणुय उसे से पहले पंडरल कोट को सल्लाह लेन | 

(+) गा विधान का अमल शुरू ही जाने के बाद अगर कोई आन्य 
चाहे कि जिस अप मे उस रकखा गया है उसमे बह न रहे तो वह उससे 


"३० का सपाक्ष 


झलग हो सकेगा । नये थिधाग के अनुसार किये गये खघुनाव हो जाने के 
बाद नई धारा सभा यह ( अलग होने का ) निर्णय करेगी | 
७ गागरिकों, अल्पसंख्यकों तथा कबीलों और आदिम निवासियों के 
मौलिक अधिकारों के बारे में सलाह देंगे वाली समिति में सम्बन्धित 
जातियों का समुचित प्रतिनिधित्व होगा । कमिटी यूनियन की परिषद 
को रिपोर्ट देगी क्रि-- 
(के) सोलिक अधिकार क्‍या ' होंगे १ 
(ख) अल्पसंख्यकों के बचाव की क्या-क्या तजवीजें हों ? 
(ग) कबीलों के वथा आदिम वासियों के शासन की योजना क्‍या हो! 
(श्र) इन अधिकारों का न्‍ प्रान्तीय गम के या केद्धीय विधान 
में कर जिया जाय झथवा नहीं ? इस विषय में भी यह कमिटी 
सलाह देगी | न 
(८) बाइसराय तुरन्त प्रास्तीय घारा सभाओं से विनन्ति करेंगे कि 
वे अपने अपने प्रतिनिधियँ[ के चुनाव तुरन्च कर लें। और रियास्ततों से 
कोँगे कि वे नि्गोशिएटिंग कमिटी बना लें । 


(६) आशा है कि विधान बनाने का काम यथासम्भव जहदी से 
शुरू हो जावे । वाकि अस्थाई सरकार का काम छोटे से छोटा हो सके। 
युमियत का विधान बनाने ५ परिषद और युनाइटेड फिंगहस के बीच 
इस सत्ता परिवर्तन के कारण उत्न्न होने वाले कुछु विषयों के बारे मे 
एक सम्धिनामा बसा लेना जरूरी होगा | 


एक वरफ जहाँ विधान या रदेंगा दूसरी तरफ देश' का शासन तो 
जारी ही रहेगा । इसलिए, ४ राय में यह अत्यन्त जरूरी है कि देश में 
प्रधान दलों का प््मर्थन प्रात अस्थायी सरकार की तुरन्त स्थापना 
कर दी जाय | भारत की सरकार के सासने जो कठिन काम हैँ ने इस 





श्थिासते ओर देशव्यापी ज्ञाशसि रे 


अंजलि मेँ अधिक से अधिक सहयोग के साथ हों यह बहुत जरूरी है । 
इस सम्बन्ध मे वाइसराय ने बावचीत मी शुरू कर दी है उर्न्ं आशा है 
पके वे बहुत जल्दी ऐसी अस्थाई सरकार की स्थापना कर लेंगे जिमगें युद्ध 
मन्‍्त्री सहित सभी जिम्मेदारियाँ भारत की जनता के संपूर्ण विश्वास का 
उपभोग करने वाले नेताओं के हाथों में होगी । 


ब्रिठिश' सरकार भी इस सरकार को शासन में तथा इस परिबतंन की 
सरलता और शान्ति पूर्वक लाने में पूरा सहयोग देगी 


इन प्रस्तावों से आप को शाथद पूर्ण संतोष न हो । गए भाग्वर्ष के 
इतिहास में इस अत्यंत गदच्यपुर्ण प्रसंग पर राजनैतिक दूरदर्शिता का यह 
तकाजा है कि आप गेल जोल से काम हों और करें| जरा सोचें कि 
अगर इन प्रस्तावों को मंजूर नहीं किया गया तो नतीजा क्या होगा ?किवनी 
भयंकर मार काट, अव्यवस्था और ग्रह युद्ध होगा | इसलिए हम इंस 
आशा के साथ इन प्रस्तावों को आप के सामने पेश करते है कि वे 
जसी सद्भाव के साथ मंजूर कर लिये जायेंगे, जिसके साथ उन्हें पेश 
क्रिया गया है हिन्दुस्तान का भला चाहने वाले तमाम सज्जनों से इस 
आपील करते हैं कि अपनी अपनी जाति तथा श्वार्थों से ऊपर उठ कर 
आालीस करोड़ के हितों का ध्यान रख कर जो कुछ करना चाह करें । 


सम्धियों शोर सावभोमः ससा पर नरेन्द्र मशडल्त के 
सान्सक्र को मिद्यन द्ारा भेजा गया स्पष्टीकरण 


१ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने दाल ही में साधारण सभा में जो वक्लन्य 
पदिया दै उससे नरेशों को यह थआआश्वासव दिया था कि सब्धियों और सुलह- 
नामी से जो अभधिकार नरेशों को प्राप्त हैं उसमें बगैर उनकी स्वीकृति के कोई 
भी परिवर्तन करने का उद्देश्य सम्राट का नहीं है। इसके साथ ही 
( स्प्नार को नरेशों की तरफ से ) यह कहां गया था कि इन बात चीत के 
'फल स्वरूप बंोई परिवर्तन करना तथ हुआ वो नरेश भी उसके लिए 


रॉ शियात्षयों का सवाक्ष 


अपनी स्त्रीकृति देने से नाहक इल्कार नहीं करंगे। इसके बाद तो मंसूद्र 
मण्डल ने यह कह कर कि नंरश भी सारे देश के साथ यही चाहने है. कि 
भारतवर्ष जल्‍दी से जल्दी अपनी पूर्ण ग़तिष्ठा को प्राप्त के उपयुक्त 
आखासन का समर्थन कर दिया है | मप्नाट की सरकार ने भी अरब यह 
प्रोषणा कर दी है कि यदि हिल्दुस्तान की सात्री सरकार था सरमारें 
स्वतस्तता चारदंगी तो उनकी राह में मकान नहीं डाली जायवेंगी। इस 
घोपणा का असर यह हुआ है कि हिन्दुस्ताव के भविष्य के विपय में 
जिन्हें कुछु भी दिंगवस्यी है, नें सत चाहते हैं कि दिन्दुस्तान अ्राजाद 
हा --फिर चाहे वह ब्रिटिश शष्ट्रसंघ के साथ रहें या अलग। हिन्दुश्तान 
की इस इच्छा की पूर्ति गे सहायता करने के लिए, मिशन यहाँ आया है | 


२ जब तक कि नया विधाय बन कर हिन्दुस्तान में गई सरकार स्थापित 
हो कर पूरी वरह से स्व॒राज्य का उपभोग नहीं करने लग जाता. यहाँ 
सावभोम सत्ता ( अंग्रेजों की ही ) रंदगी | पर उराके बाद ( स्वत रारकार 
कायम हा जाते पर ) ब्िटिश सरकार अपनी यह सार्वभीसता किसी भी 
सूरत में नई सरकार कं ने ते सांप देशा चाहती है शरीर मे बह ऐसा कर 
ही सकती है 

१ इस बीच देशी रियासते हिल्हुस्तान के लिए गया विधान बचाने 
में महच्वपुर्ण भाग शदा कर सकती हैं। ओर सप्राद की सरकार रे 
रियासत को तरफ गया है कि उसके अ्रपने तथा सारे देश' के द्वित 
को ध्यान में रखते हुए थे इस विधान के बनाने में अपना द्विस्ता अ 
करनी चाहते हैं और उसके बने जाने पर उस! अपना उचित स्थान भी 
ग्रहण करना चाहते हैं। इसमे उन्हें पूरी अनुकूलदा हो इस दृष्टि से अपने 
- शर््यों में वें अपनी शक्ति भर ऐसे तमाम सुनलार करेंगे जिससे उसका 
शासम ऊंची गे ऊंची शेणी का बन सके | इससे उचकी गतिष्ठा आर शक्ति 
बढ़ेगी ही | और जो रियासतें छोटी हैं तथा अपने साधवी की कमी के 
कारण शासन की इतना ऊंचा उठाने में असमर्थ है, वे शासन के लिए 


का 


श्यिसतें और देशव्यापी जागृति कह 


झतनेक मित्त कर ऐसी संयुक्त इकाइयाँ बना लेंगी जिससे नई व्यवस्था में 
वे ठीक बठ सके | अगर र्थासती सरकारों ने अपनी जनता के साथ 
नजदीबा का और रोजगर्र का सपर्क अभी कायम नहों किया है तो इस 
निर्माण-कार्य में राज्य के अन्दर प्रातिनिधिक संस्थाओं की स्थापना कर के 
वह कर । इससे उनकी शक्ति बढ़ेंगी ही । 

४ इस बीच के काल में रियासतों को ब्रिटिश भारत के साथ अर्थ 
ओर कोप नसे सामान्य विषयों के सम्बन्ध में बातचीत करना पड़ेगा । रियासत्ते 
नई वैधानिक ज्यवस्था में शरीक हो या न हों यह बातचीत ओर मशविरा 
जरूरी है और इसों काफी समय हगेगा । जब नई सरकार रथाण्ति होगी 
शायद तब तक यह बातचीव आधूरी भी रहे । ऐसी सूरत में शामन 
सम्बस्धी अमुविधाये खड़ी न हो इसलिए |रियासये ओर नई सरकार या 
सरकारों के सीख कोई ऐसा समझौता कर लेना जरूरी होगा कि जब तक 
कि इन सामान्य सिप्रयों के सम्बन्ध में नये इचरारतामे नहीं बने जाते 
कत्कालीन व्यास्था में ही जारी रहें | इस बिपय मे श्रगर चाहा गया तो 
ब्रिटिश सरकार और सम्राट के प्रतिनिधि झपनी तस्फ से शक्ति भर 
आवश्यक सहायता करेगे । 

५ जब ब्रिटिश भारत में संपूर्ण सत्ताघारी नई स्वराज्य सरकार था 
सरकार कायम हो जावेगी तब सम्राट की सरकार का इस सरकारों पर 
ऐसा असर या पसाव नहीं रह सकेगा कि बह सार्वभौग सता की जिमे- 
वारियां को झदा कर सकें | फिर वे यह भी कल्पना नहीं कर सकते कि 
इसके लिए हिन्दुस्तान में अंग्रेजी फोजें एक्ली जा सकेगी | इस प्रकार तर्क 
से भी यह गाफ है और रियारातों की तरफ से ज्ो इच्छा प्रकट की गई 
है उसे ध्यान में रखते हुए भी सम्माठ की सरकार सा्बभीस सत्ता का 
खमल करता छोड़ देगी | इसका अर्थ यह, है कि सप्ना८ के साथ 
के इस सम्बन्ध से स्थिसतों की जो अधिकार प्रात हैं वे खत्म हो जानेंगे 
और रियासतों गे अपने जो अधिकार सार्वभौम सत्ता को सौंप दिये थे थे 
बापिस रियासत के पास लौट जाबेगे | 


ज्छ रियाशतों का संवाल 


इस प्रकार रियासतों और ब्रिटिश मारत तथा ब्रिटिश क्राउन 
( सप्ना2 ) के बीच अब तक जो राजनैतिक सम्बन्ध था वह समाप्त हो 
जावेगा । और इसका स्थान वह सम्बन्ध ले लेगा जो रियासतें ब्रिथिश 
भारत की नई सरकार या सरकारों के साथ संघ में शामिल हो कर स्थागित 
करेंगी | अगर यह न हो सका तो वे इन सरकार या सरकारों के साथ 
कोई खास राजनेतिंक समझता या सुलह कर लेंगी । 


[ यह स्पष्टीकरण चान्सलर को ता० १९ मई १६४६ को भेजा 
गया । पर अखबारों में प्रकाशन के लिए यह ता० १२ मई को भेजा गया 
इसके साथ जोड़ी गई टिप्पणी में मिशन ने यह भी कहा है कि पार्टी 
ल्ीडर्स के साथ उसने बातचीत शुक्र की उसके पहले यह लिखा गया था।] 


मरेशों की प्रतिक्रिया 


अब हस कैबिनेट मिशन के बक्तब्य पर गरेशों तथा जनता पर जो 
असर पड़ा उसका निरीक्षण करें| 

मरेशों की प्रतिक्रिया चेम्बर श्रॉफ प्रिन्सेस अर्थात नरेन्द्र मण्डल की 
ध्दगिंहस कमिटी के द्वार जारी किये गये नीचे लिखे वक्तव्य से प्रकट होती 
है जी ता, १६ मई की नवाब भोपाल ने वाइसराय को लिग्े अपने पत्र के 
साथ भेजा था और जो उन्हीं दिनों अश्रखबारों भे भी प्रकाशित किया 
गया शा--- 

कैबिनेट डेलिगेशन कीं घोका। पर नरेस्द-मण्डल की 

सडणिंडग कमिटी का वक्तव्य 


१ कमिटी ऑफ समिनिस्टर्स तथा कॉन्स्टिस्यूशन एडवाइसरी कमिटी 
के सांथ मिल कर नरेंत्र मण्डल की स्थाई समिति ने केबिनेट झेलिंगेशन 
की और बाइसराय की १६ मई बाली घोषणा) पर ध्यान पूर्वक मिचार किया । 
कमिटी ने केंबिनेट डेलिगेशन के उस मेमोरणड्रम का भी जो कि सुलई- 


रसि्थासते ओर देशव्यावी ज्ञायति ४ 


जामों और सार्वभौम सच्चा के बारे में दिया है--शीर से अध्ययन किया | 
कमिटी की राय है कि यह योजना हिन्दुस्तान को अपनी आजादी हासिल 
करने के लिए आवश्यक वंत्र तथा आगे की बातचीत के लिए न्याय पूर्ण 
आधार प्रदान करती है | रावभौम सत्ता के बारे में मिशन की घोषणा का 
कमिटी स्वागव करती है परन्तु बीच की अवधि के लिए कुछु वाकालिक 
व्यवस्था की जरूरत होगी | 


२ फिर भी योजना में कुछ वायें ऐसी हैं जिनका खुलासा हो जाना 
जरूरी है | फिर कई जड़ की महत्वपूण बाते बातचीत और निशुय के लिए 
छोड़ दी गई हैं | इम्नत्तिए. निर्गोशिय्रेद्धिग कंसिटी बनाने के लिए बा» 
सराय ने जो निमनन्‍्त्रण दिया है उस कमिटो न स्वीकार कर लिया है श्रोर 
चान्सलर सा, की योजना में बताये अनुसार बहस झोर बातचीत करने की 
व्यवस्था करने की अधिकार दे दिया है | यह योजना की गई है कि इस 
बातर्न|ती का नतीजा नरेशों की झाम परिषद तथा रियासतरों के प्रति- 
निशियों के सामने पेश कर दिया जाय | 


३ अंवःकालीम व्यवस्था के बारे भें ब्ान्सलर ने जो नीचे लिखे 
प्रध्वाव किये हैं सका यह कमिटी सामर्थन करती है;-«- 


(क) अ्रंत/काल की श्रवधि में सामान्य हितों के मामलों में बातचीत 
कर के निर्णय करने के लिए एक स्पेशल कमिटी बना दी जाये 
जिसमें रियासतों के ओर केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि हों | 


ईख) न्याय पाने थीग्य, कर सम्बन्धी और श्रार्थिक प्रश्नों के सम्बन्ध में 

'. बाद उपस्थित होने पर उन्हें पंत्र के सामने पेश करने का 
झपभिकार रहे | 

हग) म्यक्तिगत या शाजबेश से सम्बन्ध रखने बाले मामलों मे जैस; 
आपस ' में निर्णय हो जाय उतके अक्षर अक्षर का और मावार्थ 


दो 


का भी पालन दीया 


हक का सवातत 


चाहिए झोर ताज के प्रतिनिधि सामान्यवया 


चास्तजर तथा अन्य नरेशा को भी सलाह ने। जिया कर 
झगर सम्बन्धित रिश्रारातोी को आपात ने हो | 


(घ) 


पल, बन्दरगाह और सायर जैसे विपयी के यारे में बर्तमाय व्यवस्था 


के यारे में ५० मामलों का निर्णय काने के लिए सर्म्बंधित 


ग्यासवों की मांग 


दिया जाय | 


टइरमलिए कमिशी ने 


जीव की आगे चन्तानें | 


४ टेशिहग दामिर्ट 


कि, ॥ अय्से शान फी 
लगका स्थिति मजबत 


हो तो श्यासतों की सवीक्षति से एकर्तल बना 


घार्मर+ की अधिकार दे फिया है कि वे बाच- 


इलिगेशन की शरस दाना का समर्शय 5१ ४, हे 


सतोच्च शेणी का बचायेंगे दो इससे चिता 


होगी । 


छागर शियाराम में, पास आपने शासम को ऐसा बनाने के लिए ते घेत 
नहीं है वो गह दूसरों दा। साथ जला कर या उनके साथ मिल कर शासन क्र 


लिए ऐस ने संघ बना हू 
कगर रिसासनी ने राज्य 


जमसें ने नेश के, वामिक लोग गे पि।ट हो सके | 
| ने प्रातिभिधिक सस्थाय शब तक नहीं काथए की 


है तो आपने राज्य के भंग के साथ निस्य का ओर गजदीकी संपर्क 
स्थापन करने के लिए वे ऐसा तुरस्त कर | इससे इस न गिमोणु काल 
में थे आदी मजपूती ' बढ़ाबगे ही | स्टेश्थिम कमियें जोर देकर कहना 


जहता है कि जिन रि 
छापती रियासत भें सन 
ज़िचन घास्मल्लर ने व्ेम्त् 
शमदा भी बारह महीने 


वा 


न 


यारावीं में अब तक यह गहीं किया ६ ते ठरूच' 
भीवरी शासम्र सुधारों की शरोपणा कर दें शिमरका 


२ के पिछुजे अधिवेशन में। किया था ओर उनको 
" के अन्दर अन्दर जागी कर दे | 


वकब्य के अलावा: ने गशडल के चान्तहार गबाब भोपाल ने 





रियासते ओर देशव्यापी जागृति धर 


वाज के प्रतिनिधि को लिखे अपने उपर्युक्त १६ जून १६४६ के पत्न में 
नरेश के दृष्टिकोण वो और भी इस प्रकार साफ किया है;-- 

“डेलीगेशन के वकब्य पर गशों के विचार प्रथक रूप से एक वत्ताबय 
में प्रकाशित किये जा रहे हैं | ५ 3८ परगतु रियासदी और स्टैशिंडग 
कमिटी का अन्तित निर्णय तो इन बातचीतों के बाद संपूर्ण तस्वीर देखने 
पर ही प्रकद किया जा सकेगा |”? 

नरेशों को १भी अपने. देशभाइयों और जनता से कुछु भय तो 
मालूम होता ही है | इगलिए चान्सलर बाइसराय को लिखते हैं- कमिटी 
का यह विश्वास्त है कि जो चीचें ग्रमी अ्निर्णीद तथा श्रगली वात- चीन के 
लिये अधूरी पड़ी हें उन लब का निर्णय आप की सहायता से रियासतों के 
'जिए सन्वोप जनक रीति ? ही जायगा | 

पर बंगशों के दिल की बात वो उनके आपसी पत्न व्यवहार या भीतरी 
बातचीत से ही मालूम हो सकती है। इसका एक नमूना इस गन्नांश से 
मिलेगा जो एक विद्वान देश भक्त नरेश ने अपने अन्य भाइयों को साब- 
'धान करते हुए. लिखा है। 

“हिन्दुस्तान को निकट भविष्य में पूर्ण खतस्त्रता देने की जो घोषणा 
ब्रिटिश सत्ता द्वारा हाल ही में हुई है, उसने भारतीय _नरेशों की स्थिति 
की निश्चित रूप से अत्यन्त कमजोर बना दिया है। 

पिछले तीस बरयों से जिस बुनियाद पर वे अपनी मर्मि पेश करते 
आये थे, वही खत्म हो गई | उनकी सत्ता का सारा खोत कुल्ु सगय 
बाद सूख जायगा । महज इस घटना ने कि अंग्रेजों की सावंधोम सत्ता 
'शीध ही समाप्त होने वाली है नशशों और रियासतों की स्थिति मे क्रान्ति- 
'कारी परिवर्तन कर दिया है | हो। इसका उपाय भी ऐसा ही काम्विकारी 
और मूलगाभी करना होगा और नरेशों को उसके लिए वास्तविक और 
भरी स्थाग करने होंगे। अधकचरी योजगार्ये कंजूसी भरें नाममात्र के 


८ रबासनों का सवाल 
त्याग और झुक रुक कर ! फुंक फूंक कर कदम बढ़ाने रो अब काम! 
ने चलेगा | इनसे हम उल्दा अपने भविष्य को बिगाड़ लेंगे |” 

“छोटी और मकते झ्ाकार की रियासतों की समस्या को सुलझाने 
के लिए हम जो उपाय ५ में लावेंगे वे ऐसे ही होने चाहिए जो अंग्रेजी 
भारत के नेताओं को मंजुर होंगे। उनका श्राधार निश्चित रूप रो इन 
सम्बन्धित रियासतीं की जनता की भलाई होगा तभी वे सही भी होगे | 
जनता के हित का अलिदाम करते हुए. अथता उसे गीण मानते हुए 
वर्तमान गरेशों के अथवा! ् स्वार्थों की रक्षा वे ख्याल से की गई 
उपाय-योजना' नरेंशों के लिए मे केबल आप्मधातकी साबित होगी गह्कि 
जगकी कल्ल की मृत्यु को ग्राज ही पर ले आवबेगी ।” 

“ब्रिटिश भारत के नेंताशों ने इस चियय पर अपना मत तो प्रकद 
किया है पर उसरें स्पष्टचा| नहीं है । इस सबाल की तरफ अ्रश्रिक ध्यान 
देने का उन्हें अवकाश भी नहीं मिला है |) अभी अपनी ही समस्याश्रों 
में उल्लमे हुए 4 | अ्रतः 5 झमी उनके ह्वाथों में नहीं गई है, आज 
भी अगर नरेश-बर्ग संभल जय तो यह उनके अपने हाथों गे रह सकती 
है। थे अगर शाज तेजी से श्रीर सहस फे साथ कदम उठाये तो अ्रन्त 
में उनका भल्ता हो सकता है | 

पिछले सौ सबासी से मरेश अपनी ही दुनिया में रहे हैं| अपने 
ऊंचे आराम से उतर कर राज्यों के शासन संचालन गे भाग लेने की उन्हें 
कभी जरूरत ही नहीं गालूम हुई ।बरा वे ऊपर से केवल अपने हुक्म 
सुनाते रहे हैं| और झब | तक सार्वभीम सत्ता को छोड़ कर और किसी दिशा 
से उनकी शान में कुछू कह्य तक नहीं गया है पर अब तो सारा बादाबरण 
ही बदल गगा है | अब जब कि प्रान्तों का संघ बन रहा है, सवाल मह 
खड़ा होता है कि मरेशों का स्थान क्‍या होगा ? क्या यूनियन बसने पर वे 
उसमें मांग लेंगे ? वे तो इस आदर्श की आ्राशा में अब तक बैठे थे कि वे 
अपने अपने राज्यों के पूर्ण रात्ताधीश नरेश होंगे पर नई परिस्थितियों मे 





श्यासले और देशव्यापी आश्ुनि रु 


तो इस आदर्श के सही साबित होने की कोई आशा नहीं रही है | आज 
तो यही शक्का का बिपय बन गया है कि उनका और उनकी रियासतों का 
अस्तिल भी रहेगा या नहीं तो क्या जब कि नौबत यहाँ तक आ पहुँची है, 
नरेश अब भी गजनीति ओर राज काज से पहले की भाति दूर दूर ही 
ररेंग / या सदियों से अपने जिस स्वर्ग में विचरते रहे हे उससे बाहर निकल 
कर इस संप्र्ष भरी दुनिया की भीड़ में शामिल हो जावेगे, जहाँ कि उनके 
व्यक्तित्, वैभव ओर सत्ता के लिये जिसका कि वे श्राज तक उपभोग 
करते आये है श्रादर का नामो निशान भी नहीं होगा। नरेशों को खूब 
सोच विचार कर तुरणत निर्णय कर लेना है कि वे क्‍या करेंगे ?”? 


इसके बाद प्रान्त की रियासतों का किया प्रकार एक संघ निर्माण 
करना चाहिए इसका जिक्र करते हुए लिखा गया है कि “जिस यूनियन 
का विधान आपके विचारार्थ भेजा जा रहा है उसमे नरेशों का भी एक 
कॉसिल होगा जिसके अन्दर नरेश बेठ कर अपने प्रान्त के पूंर यूनियन के 
शासन में भाग लेंगे। और इस यूनियन की सरकार को वे जो सत्ता और 
जिम्मेवारियाँ सापंगे उनके गिवहन में अपना पूरा हिस्सा झदा करेगी | बह 
सच है कि बह स्थिति उससे भिन्न है जिसका कि वे अब तक उपभोग करते 
झाये है और शायद इरवी ये पसच्द भी ने करें | एर सवाह्ल यह है कि 
बुसरे क्रिस प्रकार ने प्रान्त की यूनियन क्षरकार से अपना सम्बन्ध रख सकते 
है जो कि एक सुन्दर सुसंगछित शासन प्रणाली होगी । कौंसिश 
आफ प्रिन्तेस के स्थान पर बडी आसानी से कॉसिल ऑफ स्टेट्स बनाई 
जा सकती है जिसके अन्दर रियासतों की सरकारों के प्रतिनिधि बुलाये जा 
सकते है | शायद इस कई मरश मंजूर भी कर लें | उनके मंत्री तो जरूर 
पसन्द कर होंगे और दूसरे तो ऐसा चाहेंगे भी | पर नरेशों की थाद रखना 
चाहिए कि इससे तो सारी राजनैतिक सत्ता उनके हाथों से हमेशा के लिए 
निकल जावेगी और बे हाथ भलते रह जायेंगे | 

तो क्‍या वे पेन्शम और जैब खर्च ले कर श्याक्तत के राजकराज से 
मिशत हो जाना पसन्द कर लेंगे | इससे तो! वे कर उसके राजवंश 


का 


द््ठ श्थिछतों का सवाज्ष 


पहले के राजवंशों के समान दुनिया से मिट जावेंगे। क्योंकि श्रागे चल्ल 
कर पेन्शनों को बन्द कर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी | भेरी तो सलाह 
है कि. इस समय नोोशों को अपने वैभव, भारी शान, वर्तमान सत्ता और 
प्रतिष्ठा के ऊपर से जाशी रहने के दिखावे के मोह को भी छोड़ देना 
चाहिए । बे इस बात का ध्यान रखें कि उनके राजवंश नष्ट न हो जातें। 
यों भी उनके पर ती कट ही गये हैं। उनकी वह सता, वैभव और 
प्रतिष्ठा भी गई | शान-शीकत भी कहाँ रही | फिर भी अगर वे अपने 
स्थान पर बने रहूँ ओर प्रजाजनों के साथ प्रान्त के राजकाज में भाग लेते 
रहेंगे वो अपने राजवंशों की बहुत बड़ी सेवा करेंगे ? 


“सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसी पान्तीय यूनियन को हम अपनी 
क्या-क्या सता दें ? झसतोर पर गोशों की इसि इस बिपय मे यह हो 
सकती है कि हक्ष उतनी ही सत्ता प्रांवीय केन्द्र को दें जो अनियार्य रूप से 
आवश्यक हो | पर में सावधान कर देना चाहता हूँ कि अगर इस विपय में 
कोई निर्णाय लेने से-पहले देश की परिस्थिति व समय की झावश्यकता पर 
पूरी गहराई के साथ विचार नहीं किया गया तो भारी गलती होगी। हमे 
केवल यही नहीं सोचना है कि हस सिर्फ़ वही बात करेंगे कि जे। झल नहीं 
सकती | बल्कि हमें यह भी सीचना चाहिए कि समस्त देश की दृष्टि से 
क्या करना लाभदायक होगा ? 


“सह तो प्रक८ है कि देश की केन्द्रीय सरकार के अधीन बहुत थोड़े 
विषय रहेंगे और प्रान्ती को अ्रधिक से अधिक स्वायत्तता दी भाबेगी। 
इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि प्रान्तों को अपने संघ बहुत मजबूत और 
सुसंगठित बताने होंगे । पब इसमें प्रतेक राज्य प्रान्दीय यूनियन को 
अपनी सत्ता में से कितना अंश देगा यह प्रत्येक रियासत की स्थिति पर 
यिचार कर के वथ किया जावेगा। परन्तु एक बाद साफ है | संघ के अन्दर 
शामिल होने वाली रियासतों की संख्या जितनी बढ़ी होगी, प्राल्त के संग- 


श्थासते ओर देशव्यापी आदि द् 


हचिफ 


ठन और अनुशासन को उतना ही सजबूत बनाना होगा। ऐसे संघ के 
अनाने में नीचे लिखी बार्तो का ध्यान रखना होगा-- 


(१) कानून बनाने के सम्बन्ध में केंद्रीकरण की गीति रो काम लिया 
जाय | अर्थात्‌ सारी यूनियन के लिये कानून एक से हों, परन्तु इनके असल 
में बिकेद्धीकरण की गीति बरती जाय अर्थात्‌ ग्रत्येक्त राज्य अपनी स्थिति 
को देख कर के अपने ढंग से उस पर अमल करे । 


(२) जहाँ-जहाँ शासन का बिक्रेन्द्रीकरण हो, वहाँ यूनियत की उसकी 
देख-भाल, मार्गदर्शन और नियंत्रण का पूरा अधिकार हो | 


(३) इरा यूनियन का शगठन और विधान बहुत अ्रचिक संगठित 
आए केन्द्रीय पद्धति का होना चाहिए, क्योंकि यूनियन की श्रधिकांश 
सदस्य रियासतों में साधनों और योग्य आदमियों के अभाव और नागरिक 
जिमोबारी की भावना का ठीक-टीक विक्रास नहीं होने के कारण, वे 
उ्यक्तिगत रूप से उत्तम प्रकार का शासन नहीं चला सकेगी । इस अर्थ में 
व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक रियासत में अलग अलग जिम्मेदाराना हुकूमत न 
तो संभव है और न इृष्ट ही है । हाँ, पूरी यूनियन में जनतंत्री शासन- 
पद्धति कर देने से राजनैतिक गेताओं को जरूर सम्तोष हो सकताहै। 


(४) यूनियन के शासन सम्बन्धी कानून और स्याव्ालय भी होने 
आाहिएँ। क्योंकि उसके अन्दर अनेक रियासतें होने के कारण आये दिन 
शासन सम्बन्धी अनेक उलभनें खड़ी होती रहेंगी, उतका यहाँ निर्णय 
ही जाये | े 

(४) थूनियन का कीप इसके लिए प्रत्येक राज्य की तरफ से कुछ कर 
सौप दिये जायें ।” 


इस योजना को कार्यान्बित करने के लिये बसाया गया 
बिधान बहुत साफ नहीं है । विधान के अनुसार उसमें दो समायें 


च्प्श्‌ ; का समाज 

होंगी | पक्र का नाम कोंसिल आफ प्रिसेंत होगा और बूसरी का 
नास हाउस आफ पिप्नेज़ेरेटिव्ज | पहली में कड़ी रियात्षतों के संग्श ओर 
छी थी रियासतों की तरफ से सम्मिलित रूप से एक प्रविनित्रि होगा ॥ 
कौन्सिल शॉफ प्रिन्सेस के सदस्य नरेशों का एक एक तोट ही होगा ॥ 


हाउस आफ टू भें ५० हज़ार पर एक इस दिसात्र सम्रज़ाजगां 
के प्रतिनिधि होंगे। २७ हजार से कृपर बाले समूह का भी एक प्रतिनिधि होगा | 
चुनाव के लिये रियासतें सिल भी सकती हैं। कोन्‍्सिल ऑफ पिन्सेस अपने में 
से एक सदस्य को यूनियन का अध्यक्ष खुनेगा जिसका कार्यकाल तील 
साल का ह्ामा। 2 यूनियस का वैधानिक म्रधान होगा ओर 
यूनियन की बोस्सिल की सल्लाह से काम करेंगा । 


यूनियन की कोन्सिल में सात सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति कौन्सिलत 
आफ प्रिन्सेस उन ] की सूची में से करगी जो हाउस आफ रिप्रेन्‍ 
झअटेटिव द्वारा भेजी जविगी | इसमे ऐसा कोई भी सदस्य हो सकता है 
जो थूनियन एसेस्तल्नी की सदस्यता की पात्रता रखता है | 

थूनियन के अधीन सभी विपयों पर दोनों हाउस अलग अलग 
विच्चार करेंगे । 

यूनियन को सेपि | जाने वाले विषयों की सूची प्रकट है| कि जमीन 
का लगान, महकमा जंगलात जैसे कई सहकरे सथ आय के रियासतों के: 
ही अधीन छोड़ दिए हे हर 





रियासतों के राजबंश और प्रदेशों की सीमाशों की सुरक्षियता का 
विधान में आश्वासन | इसी प्रकार नरेशों के जेब-ख्त् तथा उनके परद॑ 
के साथ लगे हुए कई खर्चों को भी उसी प्रकार कायम रखने का आशा" 
सत्र है जैसे कि रा का सदस्य बनते समय निश्चित किया जावेगा | 
यह योजना निःसन्‍्देद दूसरे प्रान्तों के नरेशों द्वारा ( जिनका हगे पता 
लगा है) बनाई गई योजनाओं से अधिक उदार, अधिक समझदारी भरी 





घ 


श्थिासत ओर देशव्यापी जाभ्ति छू 


आर व्यावद्वास्किता का ध्याम रखने बाली भी है | परन्तु इसगे भी प्रजा- 
जनो की सता को मुक्त हृदय से सर्वोपरि नहीं माना गया है । नरेंशों के 
हाउस को प्रजा प्रतिनिधियों के समान अधिकार देने से प्रगति भे बाधा ही 
पड़ने वाली है | क्योंकि नरेश ःऔर प्रजाजनों की मनोदृत्ति स्पा, संस्कार 
तथा भूमिका में स्वभावतः बड़ा अंदर होने के कारण बार बार गतिरोध 
का अन्देशा रहेगा | शोषश कम जरूर होगा पर किस हद तक कम होगा 
इसका ठीक ठीक अन्दाजा नहीं लगाया जा राकता | 

वूसगी योजना चुप्दे्लखश्ड वे; नरेशों की है, वह इससे कहीं पिलछुई 
हुई झी* प्रतिगामी है । इसमें रूलस चेम्बर शोर पीपुल्स एसेम्बली इस 
तरह दो समागे होगी | इसका नाम युनायदेड स्टेट्स ऑफ बुस्देललणड 
होगा | शासन रूलरस चेम्बर पीपुल्स एसेम्वली के सहयोगसे करेगा । रूलर्स 
बेम्चर में बुन्देल्ाबणड के सभी नरेश होंगे यूनियन से सम्बन्ध रुखने वाले 
सभी आधिकार इस झुलर्स चेम्बर को होगे, जिसकी मत संख्या ६६ होगी। 
सदस्य तो कम होंगे पर गरेशों की अपनी अपनी स्यासतों की श्राबादी 
के झानुसार कम या अधिक मत होगे । 

पीपुल्स एसेग्वली में १२७ से ले कर १४७ तक सदस्य होगे, जिनमें से 
७७ बरालिंग मताधिकार के अनुसार इसने ही चुनाव क्षेत्रों से छुने जाबेंगे 
और ५० में ले कर ७० गामजद होंगे | प्रजा प्रतिनिधियों को एक एक मठ 
ही होगा । 


मामजद रादस्यों की तफसील यह है'--- 


(क)ः प्रधान मन्त्री और अन्य मन्त्ी-- घुसे ७ 
(ख). रियारातों के जागीरदार २० से १५, 
(7) पिछुड़ी जातियाँ १० से १५ 
(घ) मजबूर वर्ग १० से १५. 
(७) तिशेष हि 9 मे 


घपूं 05०9 


८8 ;ः का सथाह्ल 


मोटे तौर पर रूलसे 


मगर तथा पीपुछ्स ऐसम्ब्ञी को प्रलेक 


श्यिसत में नीने लिखे शअ्रनुसार मत होंगे। 


रियासत आबादी 
ग्रो+छा १ लाख 
दतिया श्र 
ममथर ४३ 
प्र्न्ना २ 


तअस्खारी 9,२० 
अज़यगढ़ ८६ 
मेहर ६१ 


इफ्ा प्रकाश बड़ी शियालतों के मश्णों को अधिक 


रियासतों के मरेशों को कस 


झूलसंनचेम्ब्सन पीपुल्स एमेम्बली 
श्श्‌ १० 
१२ ६ 
ह मर 
& ७ 
छ डं 
४ श्‌ 
ढ डरे 
बह 
क शोर छोडी 


भंत होगे। 


रूलर्स चेम्बर एक ् कॉन्लिल का चुनाव अपने अन्दर 
से करेगा | उसमें अध्यक्ष श्र उपाध्यक्ष सद्दित तीन से ले का पांच सदस्य 


होगे । यह कीम्सिल खलस 
संचालन का काम करेगी 


चेरबर की तरफ से यूनियन के तमाम शासन 
। इसका कार्यकाल पाँच साल का होगा। 


अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष * चुनाव और कार्यकाल भी यही होगा । 


इस ग्राजना का तप अत्यत पंतिगामी है| बजद पर दोनों सभाश्री 


५. 





में बहस होगी, सिफारिशों 
अधिकार एग्जीक्यूटित के 


भी होंगी पर उन्हें गजूर नामंत्रूर करने का 
सिल को ही होगा | इसके अतिरिक्त कुछ विषय 


आर ऐसे रकवे ही गये हैं जिन पर लोक प्रविनिष्िि अपने मत गहीं देंगे | 


दोनी सभाओं के प्रस्तावों पर एग्जीक्यूडित कीसिल विद्यार करेंगा | 


ओर अपना निर्णय देंगा 


बजट में मरेशों की जी परत के लिए राज्य की आय के २० से ले कर 


रियासत और देशव्यापी आशति प्‌ 


३० प्रतिशत तक की व्यवस्था रखी गई है जो स्पष्ट ही अत्यधिक है। 
खाज के बातावरणु में ऐसी योजनाओं को देख कर हसी आती है । 


मच्यमारत की कुछ छोटी रियासतों ने मिल कर यह तय किय। है। 
बताया जाता है कि वें अपने ऐस अलग अल्लग संघ बना लें जिनकी सलाना 
आाय लगयग एक करोड़ के ही | इस योजना में खास हाथ भोपाल 
नरेश का दिखाई देता है | क्योंकि जब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती 
यह रियासत स्थत॑त्न यूनिट के रूप में कायम रह ही नहीं सकती | 


महागए की रियासतों के नरेश भी गिल कर झपना एक मंप्र बनाने 
का विद्ञर कर रहे 4 | पिछुते दिनो थे महात्माजी से मिते थे। पर उनकी 
वरफ से उन्‍्दू प्रात्माहन हा गिल्या | मह्मत्मा जी ने सलाह दी कि वे जो 
कुछु करमा नाए देशी-राज्य लोक-परिपद के अन्‍्यक्ष पं० जबाहरलालजी 
की सलाह शोर सार्ग-दशंम में करे । 


संग्शा की एक ओर एसी योजना का भी पता लगा है | कहा 
जाता है कि कीटियावाड़ ग़ुजगात ( बढ़ादा उनमें शामिल यहों ) इन्षिण 
राजपूवाना मध्यभारत ओर उड़ीसा तक की रियासत मिला कर वे पूर्व 
शमुद्र से हों कर पश्चिस समुद्र तक का एक त्यावा रिथासती कंटिबस्ध 
बनाया साथगे हैं | दीनी समुद्री ५२ उनके बन्दरगाह होंगे । शोर श्रपनी 
एक रलने लाइन भी होगी | 


टन्द्स्तान के संवाददाता ने अपने ३ अगस्त के एक संवाद में 
लिएा 8-- गरेश इस बात का बड़ा ढिंढ्ञेरा पीयते रहे हैं कि हम भारत 
के बेधानिक विकास में बाधक नहीं बनना चाहते? पर बह शझ्ब दील। 
पड़ता जा रहा है | इस क्रमय उनका रुख यह जान पड़ता, है कि ब्रिथिश 
सत्ता के भारत से हट आने के बाद रियासतें स्वतंत्र हो जाती हैं। उप पर 
किसी सर्वोतिरि सत्ता का प्रशुल्ल नहीं रह जाता, भारतीय संघ में वे विदेशी 


दे ० रियासनों का सचाल 


सम्बन्ध, यावायाव शोर रक्षा के लिए सम्मिलित होना चाइते हैं | ले +4 
संधि के बाद । 
संधि को नरेश श्री पूर्ण स्वर्तत्रता का झोतक मानते हैं | एक यह 


भी विचार है कि केस्रीय संघ्र में सम्मिलित होने के लिए सरिधि करने या 
ने करने की स्वर्तत्रवा भी राजाओं का है | 

सन्धि में अच्छी से अच्छी शर्तें पान के लिए गुण्बन्दी का प्रयत। 
प्रिया जा रहा है। ऐसे नीचे लिखे साथ प्रादाशक गृद शामद होगे प्रतयेव, 
गुट घगे रियासती की संख्या बगेर इस प्रकार है; - 


शुद संश्या रक्त. जन सें० आय 
(१) पश्चिमी मारत रि० श्प््‌ श्य०००. २ दर छ 
(२) झुजरात की रि० १७ ७8०००. १३ ध्द्य 
(३) मध्य-्भाश्त की रि० श्ष ४१०००. १७ पद 
4४) पूर्वी-भारत २५४. ३४,६००० धर... ४ 
(५) दक्षिणी शि० १० १००००. 'शप.. १० फू, 
४६) पंगाब की रि० ५७ ५०००० उप. ८, 


(७) राजपूताना की रिं०.._ २१ ९०००७००. १ मे १२९ 


यदि इस प्रकार प्रादेशिक गुब्बन गये तो स्पष्ट ही नरेन्द्र भडल का रूप 
भी जरूर ही बदलेगा | वह फिर केबल राजाओं की संस्था ही नहीं रहेगी 
राज्य सणडल बन जावेगा । रियासतों की गुट बनाने की यह योजना बहुत 
पुशामी है | उस समय इस योजना का उद्देश्य शासन प्रबन्ध को उन्नत 
करने का था | इस ससय यह योजना राजाओं की स्थिति को दृढ़ करने 
और भावी भारत के शासन विधान में अधिक से अधिक श्रधिकार पाने के 
लिये कायौन्वित की जा रही है | विकसित स्वरूप में यह क्रूप लैगड की 


रियासते ओर देशव्यापी आशृत्ति ट्ज़ 


कल्पना का राजस्थान ही है, जो पाकिस्तान के जैसा ही समस्त देश की 
स्वाधीनता और एकवा के लिये बाधा जनक होगा | 


नरेश इस हलचल में लगे हैं इसके कुछु और मी प्रमाण मिल रहे 
हैं| पश्चिमी मारत की कुल रिब्रासतों की एक काम्फों-्स सितम्बर के 
ग्रॉर्म में हुई थी। जिसमें उन्होंने पश्चिमी भारत और गुजरात की एियासततों 
का अप बनाने का निश्चय किया ओर उन्हें जबरदस्ती कही अन्यत्र मिला 
देने का विरोध किया । 


उड़ीसा की रियासतें प्राना से स्वतंत्र नहीं रह सकती। उनका प्रदेश 
बहुत छोटा है । राष्ट्र निर्माण, कानून और सुब्यवस्था नगैरह सब समके 
लिये असंभव होगा पहले वे उड़ीसा की मुहगाज रह्दी है। नाव हुआ्रा है 
कि उड़ीसा के प्रधान भन्‍त्री श्री हर कृष्ण गेट्ताब से सलाह लेकर उड़ीसा 
के नरेशों मे अपनी एक बैठक करने का निश्चय किया था जिससे यह 
लय हुआ था कि श्री मेहताब भी उपस्थित; रहेंगे और उनके सामने ये 
रियासतों के भविष्य पर विचार करेंगे। परन्तु कहा जाता है कि बीच ही 
में एक दिन उन्होंने अपनी बैठक कर ली | श्री सेहताब को उसके समय 
दिन की सूचना भी नहीं दी श्रोर निश्चय कर लिया कि वे प्रास्त में 
'शामिल नहीं होंगे जब कि इन रियासतों के कार्ययर्ताशों ने यह धय किया 
है कि ये रियासतें उड़ीसा प्रांन्त में मिज्ना दी जावे । 


इस प्रकार भरेशों पर मिशन की भोषणा का असर तो सर्बन्न यही 
छुआ है कि शब हमारा भविष्य खतरें में है परन्तु उसकी जवाय-बोजना 
धसयेक प्रान्त के नरेश ने अपनी अपनी समझ के अनुसार अलग अलग 
प्रकार से की है | कुछ बिल्कुल पिछुड़े हुये प्रतिक्रियावादी हैं तो दूसरे 
अधिक उद्गार हैं | परन्तु अपने पद और राजवंश का झवाल और उसे 
अमाये रखने की खिस्ता सभी को है। ओर यह स्वाभाविक भी है | 


दर श्थासतनों का सवाल 


जनता की अतिक्रिया 
कांग्रेस और लो 5 परियद्‌ के प्रस्ताव 


दांग्रेस ओर अर. भा, देशीराज्य लोक परिषद्‌ ने केविनेट डेलीगेशनः 
के वक्तज्य के रियासतों सम्बन्धी हिस्से पर अ्रपनी राय नीचे लिखे प्रस्तावों 
में प्रकट की है-- 


काँग्रेस की कार्य समिति ने ता, २४ मई को मिशन के नक्तज्य पर 
एक लम्बा प्रस्ताव संजूर किया था । उरागे देशी राज्यों से सम्बन्धित 
अंश पर कार्यसमिति ने कद्दा है-- 
कांभेस का प्रस्ताव 


“ब्क्नव्य में रियासतों के बारे में जो कहा गया है बह अस्पए् है ओर 
बहुत कुछ आगे के निर्णय पर छाड़ दिया गया है। फिर भी कार्य समित्ति 
यह साफ कर देगा चाहती है कि विधान सभा एक दस बेमेश तत्वों की 
सहीं बन सकेगी | और रियासतों की तरफ से भेजे जाने वाले पत्तिनिधियाँ 
के खुनाब का तरीका ऐसा जरूर हो कि जो प्रास्वी की चुनाव पद्धांत से 
जहाँ तक समय हो अधिक से भ्रधिक मिलता जुलता हो | 


कमिटी को यह जान कर बहुत चिता हो रही है कि आज जब कि हम 
इतना आगे बढ़ गये हैं, कुछ रियासतों की सरकार फोजों की सहायता 
ले कर अपने पजाजनों की मावबनाओं की कुचलने का प्रयत्त ऋर रही हैं | 
रियासतों में ये नई घदनायें भारत के वर्तमान और भविष्य की देखते हुए. 
बड़ा अथ रखती है। क्योंकि इनसे ज्ञात होता है कि कुछ रियासती की 
सरकारों और सावभौम सत्ता का काम करने बालों की नीधि में कोई 
परिवर्तन नहीं हुआ । 

( २४ मई १६४६ का काँग्रेस का प्रस्ताव ) 


अबनता की प्रतिक्रिया प्र 


अखिल भारत देशीराज्य लोकररिपद्‌ को--जनरल कोन्सिल ने 
इलोगेशन के वक्तव्य पर नीचे लिखा प्रस्ताव मजुर किया।-- 

“केब्रनिट. इेलीगेशन ओर  वाइसराय ने दिखुस्तान के 
लिए. विधान बनाने के सम्बन्ध में समय समय पर जो वक्तव्य दिये, उन 
पर अआ, भा, देशी रा० लोक परिषद्‌ *की जनरल कौन्तिल ने विचार 
किया। कौन्सिल को यह देख कर आश्चर्य और दुख हुआ कि इन तमाम 
बरातचीती ओर प्रशविरों में रियासती प्रजाजनों के प्रतिनिधिकों की क्हीभी 
शामिल नहीं किया गया | हिन्दुस्तान का कोई विधान न तो कामूव का 
रूप धारण कर सकता है और ने उसका कोई परिणा। हो सकता है, जब 
तक कि बह रियासतों की नो करोड़ जनता को लागू नहीं होंगी। और 
जब तक इनके प्रतिनिधियों को इन मशुविरों में शामिल नहीं किया जायगा, 
ऐसा कोई विधान बन भी नहीं सकता | हिन्दुस्तान का इतिह्ञस से इस 
नाजुक प्रसंग पर. रियासती जनता को जिस प्रकार से झअलग रख कर 
उसकी अबगणना की गईं उस पर यद कौसिल अपना रोप प्रकट करती है। 

फिर भी कौन्सिल ने तमाम खतरों का पूर्ण (विचार कर लिया है और 
स्वतंत्र और संयुक्त भारत के निर्माण मै--रियासते जिराका आवश्यक और 
स्वप्न शासित अंग दागी सहयोग देने को वह शव भी तैयार है' | रियासती 
जनवा की नीति का निर्णय उदयपुर के पिछुले अधिवेशन में कर ही दिया 
गया है | यद्द कौंसिल उसी पर कायम है | रियासतों में जनता की पूर्ण 
उत्तरदायी हुकूमत हो और रियासतें स्वतंत्र संघबद्ध भारत के अंगरूप हैं। 
हस आधार पर बह नीति कायम की गईं है | उसमें यह भी कहा गया था 
कि भारत का शासन-बिघान बनाने के ल्लिए जिस किसी संस्था का निर्माण 
होगा, उसमे रियारुती जनता के प्रतिनिधि हों और वे ज्यापक मताधिकार 
के आधार पर चुने जायें। 


मशों की तरफ से खतब और संयुक्त भारत के पद्च में जो पत्तव्य 
प्रकाशित किया गया है उसका यह कॉसिल स्वागत करता है | ख़तंत्र 


ष्श्फ़ श्यिाखितों का सपा 


भारत निश्चित रूप से जनतंत्री होगा | इसका तकंसंगत प्रतिफल यह है 
कि रियासतों में भी उत्तरदायी शासन स्थापित हो जाने चाहिए | हिन्दुस्तान 
के किसी भी विधान में जनतंत्र और सामन्‍्त प्रथा वाली एकवन्त्री हुकूमत 
का मेल नहीं हो सकता | कोंसिल को अफसोस है कि इसकों न तो ठीक 
तरह से नरेशों ने समझा है और न इसे स्वीकार किया है। 


बाइसराय और डेलिगेशन की वा, १६ मई की घोषणा में रियासतों 
का उत्लेस्म बहुत थोड़ा और अस्पष्ट है। ओर विधान के निर्माण भें वे 
किस तरह काम करेगी इसकी कोई साफ॑ तस्वीर सामने नहीं खंड्टी होती । 
रियासतों के भीतरी ढॉँचे के बारे में एक शब्द भी घापणा में नहीं कहा 
गया है | रियासतों का वर्तमान संगठन तो सामन्तशाही और एकदंन्री है 
ओर विधान परिपद्‌ या संघीय यूनियन का संगठन प्रजातंत्री है। इनका 
मेल केसे ब्रेठेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 


फिर भी नया विधान अमल में श्राते ही शंगरेजों की सार्वभीम सत्ता 
समाप्त हो जायगी इस घोपणा का कोन्सिल स्वागत करता है। सार्वभीम 
सत्ता की समाप्ति के मानी उन सुलहनामों श्र सन्धियों की भी समाप्ति है 
जो ब्रिटिश सरकार और रियासतों के बीच थीं | पूर्ण श्न्‍्त की तैयारी के 
रुप में मध्यकाल में भी इस सार्वभीम सत्ता के व्यवहार में आमूह 
परिवर्तन हो ज्ञाना जरूरी है। 


क्रेब्रिनेट डेलीगेशन और वायसंराय ने विधान परिपद की जो योजना 
सुझाई है, उसमें प्रान्तों के भी प्रतिनिधि होंगे।और रियासतों के मी | परन्तु 
रियासतों के प्रतिनिधि तो परिषद्‌ की बैठक में आखिर श्राखिर गे शरीक 
हैगे जब कि यूनियन केम्द्र के विधान पर बिचार होगा | 


प्रान्तों के और ग्रष्स के प्रतिनिधियों से प्रान्तों श्रीर जरूरत पढ़ने पर 
४पो के विधान बनाने के लिये कहा गया हे, परन्तु इनके साथ साथ 


अमनता की प्रतिक्रिया दे 


रस्यासतों के लिए ऐसे ही तिधान बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की 
गई है | 


कीन्सिल की राय है कि इस त्र्धि की पूति होना जरूरी है| सिधान- 
परिषद में प्रान्तों के साथ साथ रियासतों के प्रतिनिधियों का भी शुरू से 
हाजिर रहना इष्ट है। ताकि रियाक्षतों के प्रतिनिधि थी अलग वेट कर जब कि 
प्रान्तोी के प्रतिनिधि प्रान्ता का विधान बनाते रहेगे शियासता के 
विधानों के लिए कुछ आधार मूत बातों को तय कर लेंगे । 


इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए इस कॉसिल की राय है कि सीधे 
चुनावे। के आधार पर बनी हुई घारा-सभार्ये जहाँ जहाँ भी हो, उनके 
सदस्यों को विधान-परिष्रद के लिए रियासतोीं के प्रतिनिधि झुनने वाले 
मयदाता बना दिये जाय | पर यह कदम तगी उठाया जाय जब सम्बन्धित 
रियासतों में नये सिरे से धाश-सभाओं के स्वतस्त्र चुनाव हो जाये। 


दूसरी तमाम रियासता के लिए अर. भा. देशीराज्य लोकपरिषद्‌ 
फी रीजनल कोसिल के द्वारा विधान-परिषद के प्रतिनिधि चुने जावे | छोटी 
रियासतो की तरफ से रही प्रतिनिधि चुधने का मौजूदा स्थिति में यह 
अच्छे से अच्छा तरीका होगा | 


बौसिल की यह भी राय है कि -क्रेबिनेंट डेझीगेशन दर सुझायी 
गईं निगोशिव्रेद्धा कमिदी में रियासती जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए। 


इसके झलावा नया विधान अमल गे आने से .पहसे जो भी मध्य- 
कालीम व्यवस्था हो उसमें रियासतें प्रान्त और प्रान्त की सरकारों के बीच 
कोई सर्व सामान्य नीति कायम कर दी जावे | इसके लिए प्रान्तीय सरकारों, 
गरैशों और रियासतों के प्रजाजनों के प्रतिनिधियों का ,एक सलाइकार 
कौसिल हो । यह कोसिल तप्ताम, साम्मात्म मासल्ों , को निगदाबे, और 
ज्िबिध रिशसतों में चलते बाली भिन्न भिन्न अकार की नीतियों में सामंजस्प 


छ्द््‌ रियासतों का सवाध 


स्थापित करने का काम करें ताकि उनके शासनों में किसी हद तकः 
सग्मानता लाई जा सके | 


इसी प्रकार जिम्मेदाराना हुकूमत की दिशा में रियासतों के भीतरी, 
शासम में सुधारों के कदम जल्दी जल्दी बढ़वाने की दिशा में भी यह 
फौन्सिल काम करें। फिर यह कीन्सिल रियासतों के राम्‌हीकरण के प्रश्न, 
पर भी विचार करे और देखे कि इनके किस प्रकार संघ बनाये जा सकते 
हैं, जो विशाल भारतीय संघ की इकाई बनने लायक बड़े हों और अन्य, 
रियासतों को प्रान्तों में मिल्ला द्विया जा सके | 

अ्रंतःकाल की अवधि के बाद रियासतें एक एक या समृही में मिल्र 
कर संघीय यूनियन में समान अधिकार बाली बराबरी की इक्काइयां होंगी | 
उनका भीवरी शासन भी प्रान्तों के समान जनतन्त्री ही होगा । 

' ( जून ११ सन्‌ १६४६ दिल्ली, ) 
॥ १० ३; 
रियासतों का समूहीकरण 

केबिनेद मिशन के आगमन और उसके बांद' झखिल भारतीय राज- 
नीति श्रीर देशी राज्यों की गजनीति में भी तेजी से प्रत्यक्ष परिवर्तत 
शुरू हो गये हैं। झ्ान्तों में स्वायत सरकार काम करने लग गई हैं और केन्द्र गो 
० अस्थाई राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो गई है। अब, सवाज्ष यह है 
के भविष्य में रियासतों का स्वरूप क्या होगा | 

भारतवर्ष की ई६२ रियासतों में से गिनती की कुछ को. छोड़ कर शैष 
इतनी छोटी हैं कि वे एक, स्वतंत्र और स्वशातित इकाई के रूप में आगे 
निभ नहीं सकती । 


श्ज१ छोटी रियासता को आय ६,४०,००० होती है। साधारणतः 
उम्सीद की जाती है कि यह स्कम या इसका एक अच्छा हिस्सा इस रिया- 


३ लक ३ 
ग्याह्नतां का समृदीकर्ण रा 


सती के न्ासियों की शिक्षा, आरोग्य, शासन प्रचस्ध अ्रथवा शन्‍्य सुख 
सुब्रिधाओं पर लगाया जाता होगा । परन्तु इतनी छीटी-छोटी रियाततों 
की क्‍या तो आय हो, क्या उनका शासन प्रबन्ध हो, और क्या थे अपने 
प्रजाजनों को सुख-सुविधायें दें । यह तो सारी-की-सारी रक्रम इनके नोेशों 
या जागीरदारों के खानगी खर्च में ही चली जाती है श्रीर प्रजाजन जीवन 
की आवश्यक शिक्षाआरोग्य ग्रादि को सुख-सुव्िधाओं से बंचित रह 
जाते हैं | 

एक दूसरा उदाहरण ले | काठियाबाड़ की २७४ छोटी रियासतों की 
आय १, २५, ००,००० होती है । और इस आाव में २७४ छोटी-छोटी 
सरकारें चल रही हैं| इनमें १० जरा बड़ी रियासतों को छोड़ दें तो 
प्रत्येक रियासत का औसत रकबा २५ बर्गमील और औसत शादी 
४०० मनुष्यों की पढ़ती है।२०२ रियासवें इतनी छोटी हैं कि उनका 
रकबा पूरा १० वर्गमील भी नहीं श्र १३६ रियासतें ऐसी हैं, जिमका 
रक्रवा ५ वर्गमील के अन्दर-अन्दर है | ७० रियासतें १ वर्गमील के भी 
ग्रन्दर बाली हैं | स्पष्ठ है कि ऐसी नामथारी रियायतों के लिये भावी शासन 
'बिधान॑ में कोई स्थान नहीं हो सकता । 

झतः श्र, भा, देशी शज्य लोकपरिपत्‌ ने वर्षों पहले अपने 
लुधियाना अधिवेशन में यह बात साफ-साफ तौर पर कह दी थी कि आते 
बाले स्ववंत्न भारतीय संघ में इतनी छोटी छीटी सैकड़ों रियासत नहीं 
रह सकेगी | संघ की स्थायत्त इकाई के रूप में अपने प्रजाजनों को जीवन की 
आधुनिक अनुकूलताये तथा सुख-सुविधाओं की सामझी प्रदान कर सबने 
लायक साधन जिनके पास होगे वही रियासत दिक्कत सकेंगी। शेष को या तो 
प्रास्तों में मिन्ना दिया जायगा या बहुत सी रियातती को एक साथ मिल्ला 
कर उसके समूह की संघ की स्व॒त॑त्र इकाई के रूप में बना दिया जायगा। 
प्रस्ताव में कहा गया था कि लिंग रियासतों की श्रावादी ज़ग-सग बीस लाख 
और आय करीब फ्वास लाख झपये होंगी वे ही स्ववंत्र इकाई के रूप में 


छठ श्यासतों का सचाल 


रह सकेगी | परन्तु उदयपुर अधिवेशन में इस संबन्ध में जो प्रस्ताव 
हुआ, उसमें इन दो शर्तों को ऊँचा कर दिया गया । उसमें ठीक 
मर्यादा तो नहीं बताई पर मोटे तौर पर यह बात जरूर कह दी कि वे ही 
रियासतें स्वतंत्र इकायों के रूप में रह सकेगी, जो अपने प्रजाजनों के लिये 
आधुनिक सुधर हुए. शासन की तमाम सुख-सुविधायें. भुद्दैया कर 
सकेगी । इस प्रश्व पर लोक परिपद के जनरल कोंसिल की जूत १६४६ 
वाली बैठक मे फिर विचार हुआ और अपने पान्तीय संगठनी को कौंसिश 
ने यह आदेश दिया कि थे अपने प्रदेशों में रिय्रासतों की जमता फे 
प्रतिनिश्चियों की सलाह ले कर यह बतायें कि बहाँ उपयुक्त कसीडियों को 
ध्याग में रखते हुए रियारातों का समूही करण किस प्रकार करना चाहते है । 
प्रत्येक प्रात्त में हस सम्बन्ध में चर्चायें हुई | और प्रायः सभी प्रान्तों के 
प्रतिनिधि इसी निर्णय पर पहुँच रह हैं कि:--- 


(१) रियासत या उस के समृह छोटे छोटे नहीं; काफी बड़े हीं, 
लिससे वे अपने प्रजाजनों को आधुनिक शासन की वमास सुविधाये दे सके । 


(२) बड़ी रियासतों को भले ही रहने दिया जाय, परन्तु छोटी रिया- 
सतों के अलग समूह बनाने था उन्हें बड़ी रियासतों में शामिल करके रिया- 
सती रकवे को बढ़ाने के बजाय पासपड़ोस के ग्रान्तों में मिल्ला देना अधिक: 
व्यच्छा होगा । 


लीक परिषद्‌ के प्रादशिक संगठनों को समृहीकरणु के विषय में 
निर्णय करने में और भी सहूलियत हो इस दृष्टि से लोक परिषद की स्थाई 
समिति ने गत सितम्बर में निश्चित कर दिया कि एक एक थूनिट की आबादी 
पचास लाख तथा श्ञाय कम से कम लगभग तीन करोड़ हो | 
... प्रादेशिक संगठन इस आधार पर अपने प्रास्त की रियासतों के समूह 
किस प्रकार बनाये जा सकते हें इस सम्बन्ध में मशविरा दर रहे हैं। अब 
हक इस विपय में जो जानकारी मिली है वह इस प्रकार है--- 


जनता की प्रतिक्रिया पु 
(१) कश्मीर और जम्मू खुद बखुद एक काफी बड़ी रियासत है | 


(२) पंजाब की प्रादेशिक लोक परिषद्‌ ने यह तय किया है कि सिकख 
रियासतों को छोड़ कर शेप को ब्रिटिश प्रान्त में मिल्वा दिया जाय | 


(३) हिमालय प्रदेश को छीटी रियासतों को भी पंजाब मे गिल देने 
की शिफारिश इन रियासतों के प्रतिनिधियों ने की है । 


(४) राजपृताना के रिजनल कोन्सिल ने यह वय किया हैं कि समस्त 
राजपूताने का एक पूरा यूनिट बना दिया जाय। और अजमेर 
मेरबाड़े का ब्रिडिश जिला भी इस यूनिंट में जोड़ दिया जाय | 


(४) मध्य-भारत में छोटी-मोटी बांसठः रियासत हैं । युक्त प्रान्त की 
रामपुर और बनारस तथा मध्य प्रदेश की मकड़ाई नामक एक छोटी-सी 
रियासत भी मध्यभारत के साथ ही जुड़ी हुई है। आदेशिक कौन्सिल ने 
सिफारिश की है कि इन दीगर प्रान्तीय रियासतों को अपने आपने प्रान्तों 
शर्थात्‌ क्रमशः युक्त पान्त श्र मध्य प्रदेश में जोढ़ दिया जाय । इसके 
बाद इतिहा।, संस्कृति, माया, परम्परा और भूगोल की दृष्टि से भध्यमारत 
के दो स्वर्तत्न विभाग रह जाते हैं--मालवा और बुन्देशस्मशह्-बधेलखरज् | 
प्रादेशिक कोन्सिल् ने सिफारिश की है कि मध्यमारत के ये ही दो स्वाभा- 
बिक यूनिट बना दिये जावें। मालवा में भवालियर, इन्दौर, भोपाल, और 
माछवा तथा भोपाल एजन्सी की रियासतें रहे और दूसरे यूनि८ में. बुन्देख- 
खगड़-अनैलख़ण्ड की तमास रियासत रहें | इस यूनिट को बढ़ा और स्वयं- 
पूर्ण बनाने के लिए भाषा और संस्कृति की इृष्टि से इसमें यू. पी. के बांदा 
आर जालोन जिले भी जोड़े जा सकते हैं जो वास्तव में बुन्देल्लखण्ड के ही 
मांग हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के पुनः संगठन की च्चोयें चल रही हैं | 
अतः उसके भी ये हिस्से जो हम उपयुक्त दो विभागों से संस्कृति भाषा 
वरैरा में मिलते जुलते हों, उन्हें इन समूड्ढों में जोड़ दिया जावे। 





९ ग्थाशतों का सचाज 


इस अकार सभ्यभारत के जो दो ग्रूप होंगे उनका आकार आबादी 
छोर आय इस प्रकार होगी३--- 


मध्य भारत कै वो अप के आंकड़े 
फ् 
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(६) उड़ीसा की तमाम रियासतों के प्रतिनिधियों ने अपनी रियासलों की 
प्रान्त के साथ मिला देने की सिफारिश की है। ( नरेशों में इसका 
विरोध किया है | ) 

(७) महाराष्ट्र की रियासत बहुत छोटी छीटी और मिखरी हुई हैं। 
श्रतः इनके प्रतिनिधियों की रिफारिश है कि इन्हें बम्बई आन्त में जोड़ 
दिया जाय | 

(८) गुणरात-काठियाबाड़ के रियासती कार्यकर्ताओं की कोई योजना 
अभी तक देखने को नहीं मिल्ला ऐ | 

(६) मदरास श्रह्मते की रियासतोो के कार्यकर्ताओं की यह सिफारिश है-- 
€ बोचीन के मरेश का भी उसे समर्थन है ) कि श्रावशकोर और कोचीम 
को एक कर दिया' जाय और उसके साथ ज़िटिश मशाबार का शलाका भी 
जो: कर एक बड़ा यूनिट केरल प्रान्त के रूप में बना दिया जाय । 

पुदकीदाई तथा बेगनपल्ली को ब्रिटिश प्रान्त मेँ जोड़ दिया जाय । 

(१०) गशिपुर को शआांसाम प्रान्त मे ही जोड़ दिया जाय | 


(११) सिक्किंग, त्रिपुश और कूच विहार को बंग।ल में जोड़ दिया जाय | 


इशला की धनतिक्रिया हज 


(१२) सीमान्त प्रान्त की रियासत प्रान्त में ही मिला ली जब | 


(१३) बलूचिस्तान की कलात बगैरा रियासतें ब्रिटिश बल्लूचिस्तान 
के प्रान्त में जोड़ दी जायनें। 

यह तो मोटे तीर पर लोक प्रतिनिधि किस दिशा में सोच रहे हैं. बह 
हुआ । नरेश स्वभावतः दूसरी ही दिशा में सोच रहे हैं| ये न बेबल बिठिश 
प्रान्तों में अपने प्रदेशों को मिला देने के खिलाफ हैं, बल्कि चाहते हैं. कि 
उनकी अपनी रियासतें अलग रहें और उनकी शराजगद्दी श्रोर राजसत्ता 
भी बरकरार रहे | बड़ी रियासतों के बारे में जहाँ तक्क उनकी प्रादेशिक 
सीमाओं और शजगही या न्नवंश के बने रहने से वाज्नक है, शायद 
यह संभव है, बशते कि वे अपने राज्यों में प्रातिनिधिक उत्तरदायी 
शासन शुरू कर दें। परन्तु ऐसी रियासतें तो ४-१० ही हो सकती हैं। 
शेप्र तमाम छोटी रियासतों को तो अपने अपने प्रादेशिक समूह बना कर 
संघ प्रणाली से ही शज्य करना होगा । और इन संघों में भी उत्तरदायी 
शारान तो होगा ही | पर प्रत्येक अंग का शल्ग अलग नहीं, सब का 
मिल कर उत्तरदायी शासम होगा | इस चीज को नरेश भी समझाने लग 
गये हैं। परन्तु उनमें ्रभी इतनी दृरदर्शिता और साहस नहीं आया कि 
बे अभी से इस प्रकार के शासन स्थापित करके अपने प्रजाजनों के दिल्लों 
में अपने लिए स्थान पैदा कर लें | इसके विपरीत वे अभी तक अपनी गैर 
जिम्मेदार निरंकुशता के ही सपने देखते हैं। और हमके दीवान और 
सलाहकार वगैरा भी इनसे बहुत आगे नहीं है। शायद पीछे ही हैं | उत्तर- 
दायी शासम देने का विचार अगर कोई राजा कर भी रहा हो तो ये उसके 
इस कार्य को आत्मघातकी कहते हैं और श्रांज इस जमाने में भी लोक- 
मत के प्रति इनके दिलों में निरादर और हिरकार पाया जाता ,है। 
अपनी कोठियों में बैठे बैठे वे अब तक यही अनुमान नहीं खगा पाणरे हैं 
कि लोक-शक्ति क्‍या परतु है | बरास्तव में पोलिटिकल डिपा्थमैंट के हस्तक 
ये कर्मचारी ही रियासंतों गे लोक शक्ति के सब्रसे बड़े शत्रु हैं। इनके 


प्‌ ग्यासतों का सवाल 


रहते रियासतों में प्रगति की कोई आशा नहीं की जा सकती | 
उल्टे ये अपनी मूर्वता से रियासती जनता और नरेशों के बीच संघर्ष 
खड़ा करके परिस्थिति को राजा प्रजा और समध्त देश की दृष्टि से बिगाड़ने 
का ही काम कर सकते हैँ; इसलिए श्र, भा. देशी राज्य लोकपरिषद की 
स्थाई समिति ने रियासलों में भी केद्ध के समान श्रस्तःकालीस सरकारें 
स्थ! पित करने और निगोशिभेटिंग कमेटी में रियासती जनता के प्रतिनिधियों 
को शामिल करने की मांगें नीचे लिखे प्रस्ताव में झ्पनी वा० १८ सितम्बर 
की दिल्ली वाली बेठक में की है।-- 
स्थशिंडग कमिटि के वे दं। प्रस्ताव:०«-- 
रियासनों में अन्तः कालीन सरकारों की स्थापना के विषय में 


“शझ, भा. देशी राज्य लोकपरिपद शुरू से रियासतों में जिम्मेदाराना 
हुकूमत की स्थापना के पक्ष में रही है ओर इसकी सांग असंसे करती आई 
है | इस भांग की पूर्ति अब तक कभी की हो जानी चाहिए, थी | पश इस 
भोग पर अब नई परिस्थिति के अनुखार विचार होना जरूरी है । हिन्दुस्तान 
में केंद्रीय अंतःकालीम सरकार की स्थापना, तथा शीघ ही विधान परि- 
पद की जो भैठकें शुरू होने बाली हैं, उनके कारण देश में नई परिस्थि- 
तियाँ पेदा हो गई हैं; जिनका रियासतों से भी अत्यंत नजदीक का सम्बन्ध 
है | और रियासतों में वैधानिक परिवर्तत का सवाल बहुत जरूरी हो गया 
है जिसमें झब देरी जरा भी बर्दाश्व नहीं हो सकती | रियासतों में आज 
जैसी हुकूमत हैं, अगर ऐसी ही आगे भी जारी रहीं तो रियासतों की सर- 
कार्रो और कंख्रीय अंतःकालीन सरकार के बीच के संम्बन्धों में कठियाइयाँ 
खड़ी होंगी और उनमें कट्वा पैदा हो. जायगी। भारतवर्ष के शासन 
में जो परिषरतन हाल दी में हुए हैं, उनका असर जनता पर बड़ा गहरा पढ़ा 
है | निकट मविग्य में पूर्णा स्तर॒तंत्रता की स्थापना की संभावना का भी 
जिसका उनके बर्तमान तथा भविष्य जीवन से निश्चित रूपेश घ॒निष्ट सम्बन्ध 
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है, बड़ा गहरा असर पड़ रहा है| जनता चाहती है कि वह समस्त देश के 
साथ रहे अत) इस बात के लिए. जनता बड़ी अधीर और आतुर है कि ये 
परिवर्तन जल्दी से जल्दी हां । इन परिवर्तनों में तथा रियासतों में जिम्मे- 
दाराना हुकूमत की स्थापना में जितनी देरी होगी उनसे गहरा असे- 
तोष फैलेगा और शायद झगिष्ठ परिणाम तथा संघर्ष भी होने की सम्भा- 
नाथे हैं । 


परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए स्टणिंडिग कमिटी महसूस 
करती है कि रियासतों में जिम्मेदाराना हुकूमत की स्थापना के कदम तुरन्त 
उठाये जाने चाहिए | ये कदम शेप भारत में हुए परिवर्तनों की दिशा में 
हों अर्थात्‌ रिय्रासवों में भी जनता की विश्वास पान अंतःकालीन सरकारों 
की स्थापना हो। रियासतों की ये अंतःकालीन सरकारों वहाँ पूर्ण उत्तरदायी 
शासयों की स्थापना के लिए तथा पड़ीरी रियासतों ओर प्रान्तों के साथ 
संघ बनाने या पूर्णतया मित्र जाने के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए 
लोकप्रिय विधान निर्मात्री संस्थ,ओं के शुनावों की तैयारी के लिये उपयोगी- 
तंत्र निर्माण करने का काम करें । 


अखिल भारत विधान-परिप्रद की योजना से यह कार्य पद्धति मेल 
खाती हुई है | और इससे विधान परिषद में श्यासतों की तरफ से उचित 
प्रधिनिधि भेजने में मी मदद सिलेगी | 


झखिल मारतीय और रियासती परिध्यिति की गंभीरता, तथा घट- 
नायें जिस वेग से घटवी जा रही हैं उन्हें देखते हुए. झपर बताये अनुसार 
रियासतों की समस्या को सुलक्राना जरूरी है।जब कभी यूमियन और 
मौलिक अधिकारों और अन्य विषयों सम्बन्धी प्रश्ष उपस्थित हों और रिया- 
सतों के प्रतिनिधियों की अखिल सारतीय विधान परिप्रद में उपस्थित रहने! 
की जरूरत हो, तो उसके लिए मी इस प्रश्न की तरफ ध्यान देना बरूरी है ' 


१७० रियासतों का सवाल 
निगोशियेटिंग कमिटी के सम्वन्ध में 


>ता, श्८: सितम्बर को अपनी बैठक में झ, भा, देशी राज्यलोक- 
परिषद की स्टेशिंडा कमिटी ने नीचे लिखा प्रस्ताव मंजूर किया था--- 


स्टेशिंडप कमिटी को अफसीस है कि नि्गोशिग्रेथ्टिंग कमिटी के 
सदस्यों की नियुक्ति # हो गई, पर उनमें रियासती जनता के प्रतिनिधियों 
की नहीं लिया गया है| इस सम्बन्ध में कमिटी झआ० भा० देशी राज्य 
लीक परिषद्‌ के ता० ११ जूस के प्रस्ताव की तरफ सम्बन्धित अधिकारियों 
का ध्यान दिल्लाती है | 


स्टेशिंडग कमिटी की राय है कि करेथ्िनेट मिशन के वक्तव्य के अन 

सार रियासती जनता के प्रतिनिधियों का लिया जाना जरूरी है । क्योंकि 
उस बक्तव्य में कहा गया है कि असख्तिम विधास परिषद में स्थासतों को ये 
चित प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं जो ब्रिटिश भारत के हिसाव से ६३ से 
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क ता० १४ सितम्बर को हिन्दुस्तान ठाइम्ससें सिगोदियेशिंग कमिटी 
के सदस्यों के भाम इस अक्षार प्रकाशित हुए हैंः-- 
(१) भोपाल नवाब नरेख सण्डल के लान्सलर 
(२) भहाराज। पटियाला प्रोन्राप्सलर 
(१३) भवा मगर के जाम साहेब 
(४) इुंगरपुर भरेश 
(५) सर सिर्जा इस्माइल , सिज्ञाम की एग्जीक्यूटिष कौंसिल के प्रेसीडेस्ड 
(६) प्र राभस्थामी मुदालियर, मसोर के दीव(त 
(७) सर सी. पी, रामस्वामी ऐकर, दृधव श़कोर के दीक्षत 
८) सर सुछतात एहमद, काम्ष्टिट्यूशानल एडवाइजर टू दि चान्सखूर. 
ई९) सरदार के, एम, परतीकर, बीकामेर के प्रहम सितिस्टर 

भीर मकब्ुल सहमद इस कमिटी के सेश्रेदरी का फास करेंगे । 

( #.प्रे ) 
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छाथिक नहीं होगा | पर इन प्रतिनिधियों के घुनाव का मिश्चय बाद में 
आवश्यक मश॒विरा करफे कर लिया जावेगा | शुरू शुरू मे रियासतों का 
प्रतिनिधित्व निगोशियेथ्गि करगिटी करेंगी। फिर बाद मे भारत मन्‍्त्री ने 
झपने १७ मई के खुलासे भें कहा है-निगोशियेथिग कमिटी फा निर्माण 


| (> 


तमाम साब-्धित पक्ष की सलाह स किया जायगा । 


वदनुसार कमिटी का यह संत है कि जब तक निंगाशिय्रेटिंग कमिटी 
मे रियासती जनता का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा उसका सिर्माण वैध 
नहीं साना जायगा ।” 
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१ 
अर. 
खाज़ के प्रश्ष 

रियासतों क्रा सबाज भी बीरे क्रिस प्रकार अखिल भारतीय 
परिस्थिति के-साथ साथ श्ागे बढ़ता जा रहा है यह हम शब तक देख छुके। 
एक समय बह था ज़ब रियासतों को जनता एक दस मित्रशा के अंघकार 
में थी। उसे कुश सूकता नहीं था कि बह क्या कर ? वह बिलकुल नहीं 
जानती थी कि उसके लिए कुछ हो मी सकता है ! शुरू शुरू में जब कि 
उनकी स्वनंत्रता हाल ही में छिनी थी नरेश ऐसे अत्याचारी भी नहीं थें। 
प्रजाजनो के साथ उनका निकट का सम्बन्ध था। वे जमता से मिलते 
जुलते थे । ओर अगर वे कमी कभी अन्याय भी कर डालते तो जनता 
को उनमे इतना रोप भी नहीं होता था | उलते अपने श्री-हीन मरेशीं के 
साथ उसे कुछ सहानुभूति ही थी। और पुराने नरेशों के बेरहमी के साथ 
लुटे हुए वैभव और सत्ता को याद करके उसकी आँखों में आंसू भी आ 
जाते और वह उनके शत्यायों तथा दोषी को उदारवा पूर्वक सह छैवी थी। 
पर घीरे भीरें बह समय बीतने लगा | 

धीरे धीरे उत्तरदायित्वह्टीन सत्ता और अद्ूठ वैभव नरेशों के पतन का 
कारण बना । रहे सहे पुर्षाय ओर स्वामिसान ने भी उससे बिद्रा जेली । 
त्रें पूरी तरह से विदेशी सत्ता के शुल्लाम श्रीर मोहताज हो गये | जिस 
सिवा साध्राण्य की रक्षा के जनता की भलाई और सेवा में कोई दिलचस्पी 
नहीं थी | संरक्षिय विलास को तो कत्त व्य-शूस्य होना ही था। नरेशों 
के मातहतों ने इसका पूरा फाथदा उठाना शुरू किया ओर मे दोनों 
हाथों से भजा को लूटने लग. गये | शोपण बगैर अ्रत्याचार के कहां 
संभत्र है ? अब इस अत्याचारी कर्मचारियों की शिक्षायत्र प्रजाजन क्रित्के 
पास ले जाने ! नरेंश या तो शराब के नशों में चूर होकर कहीं किसी 
आइल में पड़े रहते या देश बिद्वेश के सेर-सपा्ों पर रहते। तब कानून 


आज के प्रद्भ श्क्ष्छ 


के जानकार उन्हें सलाह देते कि नरेशों की मिगह बानी पोलिटीकल एजन्‍्ट!' 
'किया करते हैं। उनसे शिकायत करनी चाहिए । इस तरह व्यक्तिगत 
मामले पोलिटिकल एजन्ट ओर रेसिडेन्ट के पास पास पहुँचते | किन्तु 
जनता को तो कुछ भान भी नहीं था। घीरे घीरे ब्रिटिश भारत की 
राजनैतिक हल चलें का उस पर भी असर पड़ने लगा और सामूहिक 
शिकायतें भी पोलिटिकल एजन्ट के पास कार्यकर्ता;भेजने लगे | किन्तु ज्यों 
ज्यों उनका स्वाभिमान जागृत होने लगा कार्यकर्ताओं को श्रयने ही नरेशों 
की शिक्कायतें विदेशी सत्ता के राजनैतिक विभाग के पास ले जाना 
अपमामजनक मालूम होने लगा । और वे काँग्रेस के नेताओं के पास श्ाने 
लगे | किन्तु जैसा कि हम देखते हैं कांग्रेस ने शुरू शुरू में कई बयों तक 
झपने शआ्रापकों रियासती राजनीति से अलग रकखा | वह समझते थे वि 
सारी बुराइयों की जड़ तो विदेशी सत्ता है | उसके हटने पर उसके भरेसे 
पर कूदने वाले नरेश अपने आप सीखे हो जावेंगे ओर दूसरे, अगर मान ले 
कि हमें मरेशों से लड़ना है वो भी आज ही उनसे भी लड़ाई मोल लेना 
बुद्धिमानी की बात नहीं होगी | इसलिए काँग्रेस के नेताओं ने रियासती 
-जनवा और कार्यकर्ताओं को यही समझाया कि अभी कांग्रेस उनके लिए, 
"कुछ भी करने मैं। असमर्थ है। सबसे पहला और जरूरी सवाल तो है 
विदेशी सता को यहां से हटामा । श्रौर इसलिए फिलहाल रियासतों में 
दीवार से सिर टकराने की अपेज्ञा ये भी अपनी सारी शक्ति ब्रिटिश भारत 
'की लड़ाई में ही लगा दे | नेताओं की इस सलाह को रियासती कार्यकर्ताओं 
ओर जनता ने भी माना ओर ब्रिथिश भारत की लक्षाइयों में पूणा सहयोग 
दिया । और इसका परिणाम भी अ्रच्छा हुआ । इंससे-- 


(१) ब्रिटिश भारत के नेता रियासतों और रियासत, कार्यकर्ताओं 
ने झधिक सम्यक मे आये और इस प्रश्न में उनकी दिलचर५े बढ़ी | 


(२) ब्रिटिश भारत और रियासती कार्यकर्ताओं! के. सम्मिलित 


१०७ रियासतों का सवाल 


आक्रमण से अंग्रेज सरकार की ताकत भो कमजोर हुई | क्रमशः बह लोक: 
शक्ति के सामने कुक चली | 

(३) कार्यकर्ताओं, तथा जनवा पर भी असर पड़ा | रियासती कार्थ- 
करवा अपने ब्रिशिश भारत के अनुभव को लेकर रियासततों में त्रिविध प्रकार 
की सार्ब-जनिक प्रद्ृतियाँ शुरू करने लगे ओर जनता भी अब उनकी इन, 
सेवाओं से प्रभावित होने छागी । 


रियासती अधिकारिश्रों के दृष्टिकोण में भी क्रशः कुछ फर्क पड़ने 
लगा--यग्रपि उनके प्रत्ेन्ष व्यवहार में कोई भ्रन्तर नहीं पढ़ा। 


(४) रियासतो में अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये छोटे बढ़े 
पैमाने पर लड़ाइयाँ होगे लगीं और 


(७.) अन्त में तिटिश भारत वथा रियासतों की जनता दोनों अपने 
मेंद भावों को भूल कर इस तरह एक जीव हो गये क्रि १६४२ के पिछुले 
सुधर्ष में सारा हिन्दुस्तान एक साथ बागी हो गया । रियासती और ब्रिटिश 
भारत में कोई' अभ्तर नहीं रह गया ओर इस युद्ध का परिशाम क्या 
हुआ ! जैसा कि प्रकट है।--- 


(१) अंग्रेज सरकार की यह निश्चय हो गया कि अब/(उसके लिये हिन्तु- 
स्दानपर हु] मत चनागा असंभव है। क्योंकि जनता दो बागी ही ही ४६ थी। 
पर जिसके बलपर बह यहाँ राज्य करती थी वह फौज, पुलिस, जल सेना और 
शरकारी नौकर सब में उसके प्रति पहले जो बफादारी की भावना थी यह 
जड़ मूल से उखड़ गई। इसलिये इज्जत के साथ यहाँ से विदा लेने ही 
में शोमा है । 

(२) नये विवान का अमल शुरू होते ही उसने रियासती ५३ मे भी. 
झपनी लावभीम सत्ता हटा होने का ऐलान कर दिया । 


आज के प्रश्ञ ह्०फ, 


(१) इन घोपशाओ ओर प्रत्यक्ष घटनाओं से नरशों की नीढ एकदम 
उचट गई । ओर अब तक वे जो ब्रिलकुल वे फिल्म थे ओर अपने पञ्ञाजनों 
की कोई परवाह नहीं करते थे सो होश मे आ गये। प्रजा-मेबा की भाषा 
उनकी जवान मे सुनाई देने लगी | देश क्री समरत जनता के साथ ने 
भी भारतीग स्वनत्रता को चाहते हैं ऐसे भाषण ओर प्रस्ताव भी होने लगे । 
पर साथ ही वे यह मी कहते हे कि उनकी प्रद-प्रतिष्ठा श्रीर रियासतो 
की सीमाये अच्तुएण रहनी चाहिए । 


(४) स्वतंत्र भारत तो सघ-बद्ध होगा। उसमे इतनी छोटी छोटी 
रियाराता का इकाई के रूप गे बने रहना असंभव है । इसलिये नरेश यह 
भी समझे गये कि छोटी रियासातो को समूह बनाने होगे | वे यह भी 
जान गये कि - 


(४) शमूह बब जागे पर उनकी यह प्रतिष्ठा तो नहीं रहेगी। शारात्र 
की जनता की इच्छा के अनुकूल बन कर रहना दीया । ऐसा शासन तो 
जनतन्त्री पद्ति का 2त्तरदायी शासन ही हो सकता है | ब्रिथिश प्रान्तों 
में जनवस्त्री शागम ० और रियासदों में एक दंत्री रहे यह तो असंभव ह । 
अतः इसके व्ि। भी मरेश अपने की वेयार करने लग गये | 


पर यह सब शी कल्पना जगव आर विचार क्षेत्र से दीकर योजनाओं! 
वे झूप में केबल कागज पर झाने गा है। प्रत्यक्ष व्यवह्षर की दृष्टि से 
रियासतोी के वालाबश्ण से झभी कोई खास अन्तर नही पढ़ा है। बल्कि इन 
सब घटनाओं की उल्टी प्रतिक्रिया अनेक श्यासतों में देखने में आती है । 
हैदराबाद, दाश्मार, फरीदकोट, भोपाल, बीकानेर बगैर इसके उदाहरण 
हैं। इसका कारण मंशो की निराशा हो सकती है| पर उसमे मी बड़ा 
कारण भारत सरकार के राजनीतिक विभाग की शरारत, नरेशों का स्वार्थ 
ओर रियासती कर्मचारियों की शुल्लामी गी हो सकती है ओर इस सब्र की 
तह में शायद अंगेम बीस की गन्दी नीयव भी हो । कौन जाने । इससे 
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भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग में अब तक इतने और इतनी प्रकार से शोड़े 
अटकाये हैं कि उसकी -भीयद में ऐसा शक होना आश्चर्य की बात नहा 
हो सकती | अन्यथा एक तरफ दिल्‍ली में मन्त्रि-मिशन काँग्रेस से सत्ता 
के परिवर्तन के विषय में सलाह कर रहा है और दूसरी तरफ काश्मीर का 
प्रधान मन्त्री उसी क भेस के खुद सभापति को गिरफ्तार करने की हिम्मत 
करता है. पोलिणिकल विभाग का इसमें हाथ नहीं है ऐसा कौन मानेगा ? 
फिर इसी समय फरीद कोट में जनता पर अकथनीय जुल्म होते हैं। एक 
तश्फ केन्द्र में अस्थाई सरकार काथम करने की चर्वाय होती हैं श्र उधर 
कलकता में भयंकर हत्याकाणएड होते हैँ । एक तरफ अस्थाई सरकाए में 
लीग शामिल होने जा रही हैं ओर दूसरी तरफ पूर्ण बंगाल में हिन्दुक्ओों का 
कब्तेशाम, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, स्त्रियों का अपहरण बलात्कार श्रौर 
जबरदस्ती की शादियाँ होती हैं ओर गाँव के गाँव जला दिये जाते हैं। 
बंगाल में बागी लीग का मन्चरी-मण्ठक्ष होगा । पर साम्राज्य सरकार को 
प्यज्ञाने वाले गवनश और गधर्मर जनरत्ल भी वो अभी ब्रिदा नहीं हो गये 
हैं । सूचनायें मिल जञामे पर भी गवर्नर दार्जिल्लिंग की श्लोर गवर्नर जनरल 
बम्बई की सैर पर चले जाते हैं और अल्प संख्यक हिन्दू बहुसंख्यक शआता- 
ताइयीं के सामने बलि के पशुओं के समान श्ररक्षिव और हत्या के लिये छोड़ 
दिये जाते हैं। पूर्व बंगाढा फे विधय में जो बयान गयर्मर ने पार्लियामेंट 
की भेजे उनमें भी घटनाओं की वास्तविकता को दबाया गया है | ६न सब को 
देख कर अंग्रेजों के नियत के विषय में शक्त होना बिलकुल स्वाभाविक है | 


ऐसी सूरत में क्या ब्रिटिश भारत की और क्या रियासती जनता की 
बहुत सावधानी से आगे बढ़ने की जरूएत है। हस यह कैसे मान लें कि 
सब कुछ ठीक है । श्रत्र भी नरेशों को और मुस्लिम लीग को हिन्दुस्तान 
की आजादी का रेड़ा बना कर विदेशी हुकूमत अपनी उम्र को कुछ बढ़ा 
सकती दै | या कम से कम ऐसा प्रयक्ञ वो कर सकती है. | श्रथवा जैसी 
कि मुसलिम लीग के जिम्मेदार नेवाओं ने घमकी दी है' रूख जैसी ,क्रिसी 
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तीसरी वाकत को लाने का प्रयक्ष भी हो सकता है | वह सचमुच शावेगी 
या उसे आगे दिया जायगा या नहीं यह दूसरा सवाल है | परन्तु ये मब 
घटनायें और चिन्ह ऐसे हैं जो रंकेत करते हैं कि हमे बहुत सावधानी के 
साथ आगे बढ़ना है ! इसलिए जहाँ हम इस बात पर समाचान मान 
सकते हैं कि हमारी बहुत-सी समस्‍यायें हल होती जा रही हैं । तहाँ हमें यह 
नहीं भूलना है कि ऐसी' ही बल्कि इनसे भी कहीं अधिक मुश्किल समस्‍यायें 
भ्रभी हमारे सामने हैँ और संभव है वे हम से अभी कही अधिक त्याग, 
परिश्रम, दत्कता, एकवा' और कुर्बानी की आज्ञा करें | 


वे समस्‍यायें क्‍या हैं ! 


हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभ्रमी विधान परिपद में रिया" 
सती जगा के लिये पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रात करने का है। विधान परिषद 
में रिश्रासती के ६३ प्रतिनिधि होंगे | पर इनका चुनाव केस होगा ! कुछ 
'नरेशों ने यह धोषणा कर दी है कि उनकी रियासतों से श्रात्रे प्रतिभिधि 
जनता के चुने हुए और आधे नामजद होंगे। वाजिब तो यही दे कि 
विधान परिषद में सब के सब प्रतिनिधि जनता के चुने हुए ही जायें | 
परन्तु यह केसे संभव होगा यह कहना कठिन है | अतः कम से कमर हमारा 
यह प्रयक्ष तो जरूर हो कि हम अधिक से अधिक प्रतिनिधि जनता के चुने 
हुए भेजें । पर जब तक हमारी माँग के पीछे मजबूत और व्यापक संगठन 
का बल नहीं होगा वह सफल नहीं हो सकती | इसलिये एक संगठन के 
रूप में समस्त देशी राज्यों में इस समय यह जोरदार आन्दोलन छेंड़ देने 
की जरूश्त है कि विधान परिष्रद में जनता के प्रतिमिधि ही जाये | संगठन * 
'ज़िबमा' बलवान होगा उतना ही उसका असर होगा । 


दूसरे श्रमी जो मिगोशियेटिंग कमिटी बनी है उसमें जनता का एक 
भी प्रतिनिधि नहीं है हाल्लांकि भारत मत्त्री का यह साफ आश्रासम है कि 
उसके निर्माण के समय सभी सम्बन्धित दलों से मशाविरा कर लिया 
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जायगा | परन्तु इसका पालन नहीं हुआया | हमे श्पी श्राबाज इस तरह 
बुल-द कानी चाहिए कि इसमे प्रजाजनो का पर्यात प्रतिनिव्ित्त हो | प्रॉता | 
की वरफ से जो प्रतिनिधि निर्गोशियेथिंग कमिटी से बातचीत करने के लिए 
खाब उन पर, तथा ब्रिटिश सरकार पर थी हो यह झरार शालना हैं कि 
नें इस कमिटी के निर्माण का बेध ने माने और उसमे कोई व्यवहार 
मे करें। अगर उन्होंने हमारी माग को से माना वो दस साफ कह दें कि 
उसके निशय हमारे लिए बाध्य नहीं होंगे। सचमुच यह एक अजीब बात 
है कि हमार भाग्य का निर्णय राजा लोग और व्िटिश भारत के प्रतिनिधि 
करने भरठे क्रौर उसे हमारा कोई हाथ ने हो । यह प्रश्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है| वयोंकि यही कमिटी निर्णय करने बाली है कि विधान परश्पिद्‌ के लिए. 
रियासतों के प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाबेगे। इन प्रतिसिधियों का 
झुनाव ने केबल जहदी बल्कि सही सही भी हो । और नरशों की माजूदा 
सरकारें से इसकी बहुत कग आशा है । के 
इसलिए संघ की स्तनन्‍्त इकाई बनने लायक बढ़ी रियासती गे शअगीः 
से विधान समितियां वना दी जानी चाहिए | इसी प्रकार छोटी रियासती को 
एक हो कर अपने इतने बढ़े समूह बना केने चाहिए जो संघ की इकाई 
बन सभी । और इन समुह्ो को भी अपने विधान बनाने के लिए बिधाम- 
समितियां बन! ऐैसी चाहिए। फिर प्रान्तों में ओर बेच में जिस प्रकार 
लोकप्रिय सरकारें कायम हो गई है उसी प्रकार बढ़ी रियासती और छोर 
रियासतों के इन समृहा रे भी अंतःकालीन सरकारों का बन ज्ञानी जरूरी 
है जिससे थ सब सामंजस्य पूतक काम कर सके। अन्यथा राजाओं या 
उनके नामजद मन्नियों का प्रास्तों के चुने हुए लोकतन्भी विचार बालेः 
प्रतिनिधियों| से मेक बठना कठिन होगा । 
ग्यिसतो के समृह या संघ बनाते समय होगी एक दी मोदी बातों का 
बहुत ध्यान रखना होगा | एक तो यह कि ऐसे संध काफी बड़े हो जिससे 
वे अपने प्रजाजनो के जीवन की सब सुस्त सुविधार्म मुहैया कर सक्के | दूसरे यह 


क्र 
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कि रियासतों के ये ग्रप कहों प्रतिगामी शक्तियों के गढ् नहीं वन जानें। 
इसलिए छोटी रियासतों को बड़ी रियासतों में मिलान के बजाय पढ्ोस के 
प्रान्त में मिलाने पर ही हम अधिक जोर दें । 


एक और बात है| कुछ नरेश .जिनकी रियासतें स्वतंत्र ग्रुप बनने 
लायक बड़ी नहीं है अपने साथ दूसरी छोटी रियासतों को मिला कर उन 
पर श्रपनी छाप डालना चाहेंगे, छोटी रियासतों की जनना और उनके 
नरेशों को भी इस विषय में सावधान रहना होगा। और इस बात का ध्यान 
रखना होगा कि संप्र की इकाई के झत्दर कोई क्रिसी पर अपना प्रसुत्य 
नहीं जताबे । 


झब शासन का झन्तिम बिधान बनाने का प्रश्न रह जाता है । जाहिर 
है किं--+ 

(१) भारतीय संघ की समस्त इकाइयों गें शासन का तरीका एकसा' 
ही हो | प्रान्यों में एक तरह का और रिय'सरतों में दूसरे प्रकार का शासम 
जरा भी बरदाश्त नहीं किया जा सकेगा | 


(२) केन्द्रीय शासन में भी रियासती जनता के प्रतिनिधि प्रान्तों के 
ग्रतिसिधियों के समान भागीदार 8गे | 


ऐसा प्रतीत होता है कि देश की मोजूदा अवस्था मैं नं/श -कम-से-कम 
ऋुछ बच्चे नंग्श तो रहेंगे । ओर छोटे मी पेशशनर के रूय में रहेंगे | बढ़े 
मेंश अपने शज्यों में वैधानिक मुखिया के रूप में कम करेंगे | उनके 
अधिकार अस्त सीमित रहेंगे | सरे कानून धारा सभा के द्वारा बनेंगे 
ओर असल शासन घारा सभा के प्रति उत्तरदात्री मम्त्रिमशइल के द्वार 
ही होगा । छोटे नरेश शायद बारी बारी से साल साल दो दो खाल के 
लिए अपने प्रान्तीय संघ के वैधानिक सुखियां रहेंगे । अभी नप्द्र मएंदल 
के भीवर झौर बाहर मरेशों के जो मशविरें चल हे हैं उनमें वे तो भरसक 
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यही कोशिश कर रहे हैं कि उनके पांस अधिक से अधिक सत्ता रहे | पर 
ये शायद मूलते हैं कि इसका निर्णय करना केबल उनके हाथों में नहीं है । 
सत्ता को मानना ने मानना प्रजाजनों के हाथ वी बात है । और आज़ 
ब्रिश्शि भारत और रिय सर्तों की जनता इतनी जायत जझूर है कि वह 
आपनी सावभौमता पर नरेशों की सत्ता को कभी मंजुर नहीं करेगी | 

रहा नरेशों के ख्च का सवाल ! यह तो असंभव है कि उनका ग्वानगी 
खत आज के समान ही आ्रागे चलता रई | लोक संगठनों ने अब तक 
जान बूक कर इस प्रश्न को नहीं छेड़ा था। इसमें सित्रा मर्यादा के और 
कोई कारण नहीं था पर अब जब कि सारी व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन 


ही रहे हैं, इसका भी विचार होगा ही। अब तक राज्य-कोप का एक बहुत: 


बड़ा हिस्सा राज-परिवार पर खत हाता रहा है जिसका मुआवजा! जनता 
को कुछ नहीं मिलता था ! और शज्य के लोकोपकारी महकों घन के 


गभाव में सुस्त पड़े रहते | यह हालत अब झारी हरिज जारी नहीं रहने 


दी जा सकती | ५ 

समय आ गया है कि अब भारतीय नंरश खुद-बखुद अपनी मर्थीा- 
दाओं को पहचाने | अगर वे नहीं समरेगे तो उनके प्रजाजनों को श्रपशीः 
तरफ से नॉशों के अधिकारों पर नियन्त्रण ओर सर्यादाएं लगानी होगी । 
जनसंगटन इस दिशा में श्रब तुरन्त लोकमत को शिक्षित करना प्रारम्भ 
कर दे । 

इस सम्बन्ध में और नहीं तो कम से कम इंगलंड का ही उदाहणा 
नोश के | वहाँ राष्ट्र की आय-व्यय पर पातियामेंट का संपूर्ण मियम्त्रण 
होछ है | बंह निर्णय करती है कि करों से कितनी रकम किस प्रकार 
प्रति बण एकन्र की जाय और किस प्रकार उसका विनियोग हों । उसके 
बिचार और निर्णय से बाहर एक भी मद नहीं छोड़ी जाती । दूसरी तमा+ 
मर्दों के अनुसार राजा के जेब ख्ब की रकम पर मी पार्लियोंट विश्ार 
करती है और उसको खुद मंजूर करती है । पर उसमे एक जास पद्धति 


नशे 


आज के अजष् श्््‌ 


है | पालियामेंट राजा के खानगी खर्च की मद पर शासन की अन्‍य मरदों 
की भांति प्रति वष विचार नहीं करती । प्रत्येक राजा के शासन कान के 
प्रारम्भ में एक बार विचार करके वह निर्णय कर देती है ओर यह रकम-- 
जब तक बह राजा राज्य करता है--प्रतिब्ध उसे मिलती रहती है । इसमें 
फिर बीच मे बार-बार जाँच या युनर्विचार नहीं किया जाता। उस समय 
उसकी तमाम जरूरतों पर विन्चार कर लिया जाता है और तदनुसार उसमें 
फेर बदल कर दिया जाता है। बस, इसके बाद जो रकम मंजूर हो जाती 
है उसमे कोई परिवर्तन नहीं किया जाता | पर जो मम्जुर होता है, शासन 
के पूसर विभागों की भाँति बादशाह को भी उसकी मर्यादा में रहना पढ़ता 
है | यह ख्याल कामा भी गलत है कि इस प्रकार मन्‍्जूर हुई रक्रमम का 
विनियोग करने मे राजा फिर स्वतन्त्र है, और उसका श्रॉँह्विंट वगैरा नहीं 
होता । आडिय हर साल होता है और प्रत्लेक राजा के कार्य काल के अन्त 
में उसके खानगी खर्च को प्रकाशित भी किया जाता है और इसके प्रकाश 
में नथे राजा के लिये बजट बनते हैं | यह भी ध्यान में रहे कि 
पार्लियामेंट से इंगलेंड के राजा के खर्च के लिये जो रकम मग्जूर होती है 
उसके अलावा उसके पास आय के अन्य कोई साधन नहीं होते । बेशक, 
कार्मवाल और लेकेस्टर की चीज उसकी ख्ानगी संपत्ति हैं, परूुतु इनका 
उपभोग वह नहीं करता | उसने यह संपत्ति राष्ट्र को अर्पित कर ८, है 
ओर इंग्लैंड मे यह परिपाटी है कि जब नया राजा सिंहासन पर शआ्राता हैं 
तब यह पार्लियामेंट को यह संदेश भेजता है कि “ राजा की व्यक्तिगत 
जायदाद राष्ट्र को अर्पित है और वह अपने तथा अपने निर्वाह्द के लिये 
पूर्णतः पारलियायेंट की उदारता पर निर्भर है ।? स्मरण रहे कि राजा के 
लिये पालियामेठ से जो रकम मन्‍्जूर है उससे तिगुनी आय इन जायदादों 
की हैं ।* 
इंग्लैंड के राजा की सिविल लिस्ट साई राष्ट्र के बजद के एक प्रतिशत 
_का 'महवों दिखता है।।पर यह सवाल बहुत महलवपूर्ण नहीं है। हमें 


१-स्वेटस पीपू छ ४-७० १ १ 


१५४२ रियासतों का सचाल 


विश्वास है मरेश समझदारी से काम हेंगे ओर इंग्लैंड के बादशाह 
की भाँति खुद ही अपने खर्च की रकमें कम कर लेंगे अन्यथा जनता को 
तो कम्त करनी ही होगी । पर असली सवाल है स्वराज्य के निर्माण का, 
हम उस पर विचार करें | 

खैर, वो स्वराज्य की कुछ मौटी-सी रूपरेखा इस नरह धीरे धीरे 
बनदी जा रही है | पर बह इतनी मोटी अस्य्ठ और अस्थाई है कि उसका 
अंतिम रूप बया होगा यह कहना बहुत कठिन है| परन्तु जिस प्रकार 
हम अब तक आगे बढ़ते झायगे एक निश्चित उद्दश्य को लेकर आगे 
भी इसी प्रकार मजबूती से कदम बढ़ाते हुए हमें जाना होंगा। 
राष्ट्र मिमोता घटनाओं को उनके अपने प्रवाह पर नहीं छोड़ दिया करते। 
दृश्दर्शिता के साथ सोच समझ कर बरसे पहले रो अपने उद्देश्यों को 
कायम करते हैं और तदसुसार योजनागें बना फर इद्ता पूर्वक उन्हें पूरी 
करने में लग जाते हैं. प्रवाह में वे बहते नहीं प्रवाह को मोड़ने की क्षमता 
यखते हैं । 

अभी तक जी पृ० महात्माजी के मार्गदर्शन में अपना रास्ता तथ 
किया है | उसके अनुसार कुछु मोटी मोटी बातें ये तय पाई हैं-- 
१ स्वराज्य अथबा उत्तरदायी शासन हम शान्त तरीकों से हासित्न करेंगे । 
२ देश के ठुकड़े टुकड़े नहीं होंगे । सभी जातियाँ हेलमेल स रहेंगी | 
१ शासन का तरीका जनतन्त्रात्मक् होगा | सच्चा जनतन्त अहिंसा के 

झाधार पर ही कामम हो सकता है । 

जाहिर है जब्र तक संपूर्ण जनता श्रपनें अधिकारों का और जिसी- 
बारियों को समझ कर के तदसुसार अपने कतंच्यों के पालन मे नहीं लगे 
जाबेगी ऐसा अहिसात्मक जनतंत्र नहीं थ्रा सकता | 

ऐसे जनतम्न्र को लाने के लिए. अखिल भारतीय मृमिका पर जितना 
कुछु किया जा सकता था हो गया है और इसी पकार आगे भी होता 


सच 


आज्ञ का प्रश्न श् 
रहेगा | पर हमें भीवर से भी इस ग्रश्य को हल करने का झपय्ना यक्ष 
जारी रखना है. उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं इस पर भी थरीड़ा 
विचार कर लें | 


सब से पहली बात वी यह है कि हमे इन तमास परिवर्तनों के लिए 
जनता को भी तैयार करना है। इसलिए प्रत्येक रियासत में जन संगठनों 
का होना जरूरी है | अतः ऐसे जन संगठन जहाँ न हों वहाँ तुरन्त क्रायम 
किये जावे श्रौर जहाँ पहले से हों उनका विस्वार गांबर गांव में फैला कर 
जनता में श्रपने ग्रधिकारों और जिम्मेवारियों का भान पैदा कर देगा 
चाहिए | आज भी गआमों की असंख्य जनता अज्ञान के घोर अंधकार 
में पड़ी है और उसके इस अनज्ञान से श्रनुचित ताम उठा कर छोटे मोटे 
व्यापारी, वकील, वृकानदार और सेठ-साहूकार उनका शोपण करते रहते 
हैं और सरकारी कर्मचारी तथा गुण्डे उवको भय से आतंकित करते रहते 
हैं। हमें उनमें ऐसी जान इाल देनी है कि जिससे वे अन्याय के सामने 
झुफ़े नहीं और जुल्मों को कभी बरदाश्त नहीं करें | स्वतस्ल और पुरुषार्थी 
देशों की जनता की सुख समृद्धि श्र पराक्रम की मिसालें दे कर उनके 
पुय्पार्थ झीर तेजस्विता की भी जगाना चाहिए और श्रच्छा झौर ऊंघा 
जीवम बिताने की प्रेरणा उनके अन्दर निर्माण करनी चाहिए । यह सब 
काम गांवी और क्यों की सुकामी कमिटियों के जरिये हे सकता है । 
इस कम्रिथियों में कस्बे या गांव के नेक, प्रतिष्ठित, निर्भय, 
आगी, और सूक बूक बाले तागरिक हों और वे जनता क्री रोजमरों 
की तकलीफों की तरफ ध्यान दें कर उन्हें दूर करने की कोशिश 
में रहें | जो केबल जनता की सुस्ती, अज्ञान, भीश्ता से पेदा हुईं हों उन्हें 
जनता द्वारा ही दूर कराब जिनमें सरकारी कमचारी कारण हों उन्हें इस 
कर्मचारियों को समका कर दूर किया जाय॑ और जिनको वे भी समझाने 
बुझाने पर दूर न करें उनके लिये जनता को लड़ने के लिए, तैयार किया 
जाय । पर इतनी तैयारी एक दम नहीं होती। इसलिए, कार्यकर्ताओं की 
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आधीर नहीं होना चाहिए. आम तौर पर जनता पहले यह चाहती है कि 
कार्यकर्ता इन वकलीफों को दूर करा दें और उसे कुछ नहीं करना पड़े । 
इसका कारण उसका स्वाभाविक भव और अज्ः्न है इसलिए कार्यकर्ताओं 
को कष्ट उठा कर भी जेल जा कर भी जनता की तकलीफें दूर करने का 
यत्न करना चाहिए | उससे अपने आप जनता की आत्मा भी धींर धीरे 
जागती जाती है । कार्यकर्ताओं की कुशलता इसी में है.कि वह जनता के 
सामने ऐसे कार्यक्रम श्खते जावे कि जिसा। शा, आप जनता की: 
तैजस्विता और कार्य शक्ति का विकास होता जाये | 


थोड़े गें जनता के सामने हम यह लक्ष्य रबखें कि धह अपने भाँव या 
कस्बे को एक छोटा-सा परिवार समभे और अपने परिधार की जरूरतें 
समक कर जिस प्रकार उसका हर सदस्य दूसरों के सहयोग पूर्वक उन्हें पूरा 
करने की धुन में रहता है उसी प्रकार हम अपने गांबों को था राज्य को 
भी समझे और उसका पूरा शासन अपने हाथ में ले लेने के लिए जनता 
को समझाने | समाज की झानेक प्रकार से सेवा करनी होती है । इसी 
प्रकार उसकी अनेक जरूरतें होती हैं | इन जरूरतों की पूति और सेवा के. 
विभिन्न महक बना कर प्रत्येक काम के लिए एक एक खास कमिटी बना 
दी जाय | शोर बह सेवा में लग जावे | 


गाँत्र की सफाई, सामूहिक टट्ठियाँ, घड़े, पीमे का साफ पानी, 
इत्यादि का एक मदकसा ही सकता है | 


गाव के तमाम झगे लेन-देन के गामते बगेश सब गाँव की एंचा- 
यते सिपशा लिया करें | 


पहने के कपड़े (स्ादी) जूते, गुढ़ शकर, तेल, खैती बाड़ी के श्रीजार, 
खेल खिलौने, अपने गाँवों में पैदा होने वाली किसी विशेष चीज घातु की 
बनी बाहर सेजने लायक तैयार चीर्ण बगैर आमोद्योगों को ग्रवध्ध करने 
वाला एक महकमा हो सकता है| | 


आज्ञ का अञ् श्श्छ 


प्राथमिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा , व्यायाम की शिक्षा, खेल के 
मैदान, मदरसे, शरीर को मजबूत और मन को प्रसन्न करने बाले तथा 
ऊंचा उठाने वाले मकान के भीतर और भेदान में खेलने के तरह दरह के 
खेलों की व्यवस्था बगेरा करने वाला भी एक महकमा हो सकता है । 

>< बहुघन्धी सहकार समितियों की स्थापना द्वारा फसलों का माल तथा 
बनी बनाई चीजें वेचने श्रोर जरूरत की बाहरी चीजें खरीदने की व्यवस्था 
की जा सकती है ज्ञिससे कि ग्रामीणों को अपनी चीजों के अधिक से 

घिक दाम मिल जाय और बाहर की बल्तुये किफायत से मिल सकें। 

बीच का मुनाफा उन्हीं को मित्ष आय | यह व्यापारी सहकारिता का एक 
खतंत्र महकमा हो सकता है । 

ग्राम की रक्षा के लिए भासीण जनता को बलवान और बहादुर 
बनाना, स्वयं सेवक दलों का संगठन करना चोरों डाकुओं और बदमाशों 
से गांत्र की रक्षा करवा और उसे जातीय दंगी से दूर रखना बगैस क्राम 
भी शअ्रत्यस्त अह्दच्य पूर्ण है। यह काम भी एक कमिटी के सिपुद किया जा 
सकता है । 

फिर, अपने अपने गांव के भीबर यह सब करते हुए हमें अलग अलग 
गाँवों के अन्दर पारधरिक सम्बन्ध ऋायम करते हुए परगने (तहसील) और 
जिलों के व्यवस्थित संगठन बना लेने चाहिएँ जिसस साश राज्य था सारा 
देश एक सजीव शरीर की भांति चैतन्यमस और क्रियाशील संगठन बन. 
जाय | 

सतलब यह कि हमें ठेठ नीचे से र्पूर्ण स्व॒राज्य की रचना मजबूद 
पाये पर करनी है | राजनैतिक सत्ता हमाहै द्वाथ में ढैने के लिए तथा उसके 
हाथ में थ्रा जाने के बाद भी यह काम तो क्या ही होगा । क्यों कि यही 
चीज है. जिसके लिये स्वशज्य फी जरूप्त भी है | किन्तु इस असली अर्थात 


की भा ++ 
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श्श्द् शियास्‍तों का सवातह 


स्वनात्मक कार्य की तरफ अब तक ठीक तरह हमारा ध्यान नहीं गया है । 
बहु अगर जावे ओर हम उसमें सच्चे दिल से लग जामें वो अपने आप 
स्शब्य का निर्माण हो जाने । 

लोक संगठनों की श्रपने राजनतिक प्रचारात्मफ कास के साथ साथ इन 
कामी को भी अपने हाथ में अवश्य लेना चाहिए | इस बास्तविक सेबात्मक 
संगठनात्मक, झाधिक निर्माण करने वाले, ज्ञान बर्भक, सांस्कृतिक उत्थान 
के और समाज को शुरू और तेजस्वी करने वाले कार्यक्रम में जो लीक- 
संगठन जितना क्रियाशील होगा वह उतना ही अधिक सफल्ष और प्रभाव- 
शाली होगा । शासन पर भी उसका उतना ही अ्रधिक असर होगा | कंबल 
शअखबारी प्रचार और भापणों में लगे रहने वाले संगठनों के कामून भंग 
की लड़ाइथों में भी वह बल्ल नहीं होगा । जो इसकी एक चिट्ठी में होगा । 
इसलिये इस वास्तविक सेवाजनित बल की उपासना गे हस लग जाये। 
यही सफक्षवा की चानी है । 
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हिन्दुस्तान मैं कुल भ्ट४ रियासतें हैं इनगें सबसे बड़ी अथात्‌ कश्मीर 
और हैदराबाद जेसी तथा अत्यन्त छोटी भी शामिल हैं| इस समय संघीर्य 
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बनाये जा रहे हैं। उनके बनाती समय सभी रियासतों के अ।करार और श्राबादी 
सपने रहना जरूरी है जिससे ग्रुप के श्राकार को बनाने में सुविधा हो- 
नीचे तमाम रियासतों की सूच्री दी जा रही है | इसमें उनके रकते तो हैं | 
पर १६४१ को आबादी के अंक उपलब्ध नहीं हो सके | साधारएं कहपना! 
के लिए सन्‌ ६६ के के दिये जा रहे हैं | 
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पारोशीष्ट (६) 
लोक-परिषद्‌ 
अखिल भारत देशी राज्य ठोक-परिषद्‌ के 
आ्धिवेशनों के सभापति 


नाम सन्‌ स्थान 
(१) दीवान बहादुर श्री रामचरह राव, १०२७ बश्बहे 
4०) श्री सी. बाई चिस्तामणि कल... मम 
(2) ओऔ रामानन्द चटर्जी १६३४१ ,, 
(७) भी नश्सिद् चितामण केलकर नता.. ल 
(४) ओऔी के. नटराजन १०३४४. दिद्ली 
(६) डा, पद्ठाभिसीतारामैया १६३१६ कराची 
(७) पं० जवाहरलाल नेहरू १६३६ लुधियाना 
'(८) प० जवाहरलाल नेहरू १९७५ उदयपुर 

अखिल भारत देशी राज्य छोक-परिषद्‌ का 
विधान 


( उदयपुर अधिवेशन में परिषर्तित तथा स्वीकृत ) 
धारा १--अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद्‌ का ध्येय, स्वतस्त्र और 
संघबद्ध भारत के हिस्सों के रुप में, देशी रियासतों की जनता 
द्वार शान्तिपूर्णं और उचित उपायों से पूर्ण उत्तरदायी 
शासन प्राप्त करवा है | 


श्‌हछ 


रियासतों का सवाक्ष 


भारा >अखिल भारत दंशी राज्यत्ोक परिषद के निम्प लिखिक 
अंग होगे- 


(१) संबद्ध रियासती प्रजा संगठन, 


(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 


स्त्रीकृत श्यासती प्रजा-संगठन, 
प्रादेशिक कीन्सिलें, 

जगरहा कीन्सिल, 

बार्पिक अधिवेशन, 

परिप्रद्द का विशेष अधिवेशन, 
स्टेन्डिग कमेटी 


धारा ३--किसी ऐसे व्यक्ति को इस परिषद्‌ में या इसको अंगभूत किसी/ 
संस्था में, कोई चुना हुआ पद लेने का अधिकार ने होगा 
जो, किसी ऐश साम्प्रदाबिक या अन्य प्रकार के संगठन का 
सदस्य हो, जिसके ल्द श्य आर कार्य-कंग, स्टशिडिंग कमिटी की 
राय में, इस परिपद्‌ के उदँ श्य और कार्यक्रम के खिलाफ हो। 


धारा ४--(क) इस परिपद्‌ के लिहाज से रियासतें निम्न लिखित समूहों, 


जिन्हें प्रदेश कहा जायगा, विभाजिव की गई हैं- 


(१) काश्मीर ओर जम्मू (सीमाप्रांत की रियासवीरादिव),, 

(२) देदशबाद, 

(३) बड़ीदा ( शुजराव की रियासतों सहित ) 

(४) मैसूर, ( बंगापल्ली ओर रांद्वर गियासतों सहित ), 

(४) मध्यमारत की रियासत, (बनारस ओर रामपुर सहित) 

(६) चाबसकोर, कोचीम ओर पुदुकीद्वा, 

(७) बड़ीसा की रियासते, तथा बस्तर और मध्यपरान्त, 
की रियासतें, 

(८) मंणीपूर, कृचबिहार ओर निपुरा, 
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(६) दक्षिण की रियासतें, (महाराष्र और कर्ताठक में) 
(१०) पंजाब की रियासतें, 
(१९) हिमालय की पहाड़ी रियासतें, 
(१२) बिलोचिस्तानी रियासतें, ( कलात लासबेला 
खरम ओर खेरपुर ) 
(? ३) काठियावाड़ की रियासतें ( कच्छु सहित ) 
(१४) राजपूताना की रियासतें 
(ख) स्टेंडिंग कमिटी जब कभी उचित सममेगी, तब नये सिंरे 
से विभाजन करके प्रदेश बना सकेगी । 
धारा ४०-रियासती प्रजा के संगठन, ज्ञाहे उनका नाम प्रजा-मंडइल, 
लोक परिषद्‌, प्रजा परिषद्‌, स्टेट कॉग्रेस, नेशलग काम्फ्रेन्स 
था ऐसा ही कुछ हो, जो किसी एक राज्य या राज्य-समूह के 
अन्दर काम करते हों, था विशेष परिश्थितियों में रटडिंग 
कमेटी की मंजूरी से बाहर से काम करते हो, इस विधान 
के अनुसार प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा या सीचे श्रखिल्न भारत 
देशी राज्य लोक परिषद्‌ में संबद्ध या स्वीकृत किये जा सकतेहैं। ' 


धारा ६--(क) कोई भी आ्रदेशिक कोम्सिल उस्त प्रदेश के अन्दर 
किसी भी रियासती प्रजा संगठन को सम्बद्ध कर सकेगी, 
बशुते कि-- 
(१) बह इस विधान की धारा १ को प्रस्ताव द्वारा 
मन्जूर कर चुकी हो, 


(२) उसकी सदस्य सूची में आबादी के प्रति एक लाख 
या कम पर, कम से कम एक सौ (१००) प्राथमिक 
सदस्य हों, 


श्र श्थिक्षतों का सवात 


(३) वह कम से कम्म एक साहय के अरसे से बाकायदा 
काम करता रहा हो, और 


(४) बह स्टेन्डिंग कमेटी ढ्वारा समय-समय पर निश्वित 
की हुईं साबद्ध करने की फीस और सालाना फीस 
देना स्वीकार करता हो ! 


(ख) विशेष परिस्थितियों में स्टेन्डिंग कमेटी भी किसी 
रिथासती प्रजा-संगठन की सीचे तौर पर सभ्यद्ध कर 
सकेगी । 


(ग) स्टेन्डिंग कमेटी मुनासिय कारण बतलाकर और 
मुमासिब नोटिस देकर, किसी भी सम्बद्ध किये हुए संग- 
ठन से सम्बन्ध छोड़ भी सकेगी । ऐसा नोटिस एक 
माह से कम्म का ने होगा । 


शारा ७--झंटेन्डिंग कमेटी इस परिषद्‌ के जद श्यों और ध्येय के अनुसार 
रियासतों की ज़्नतवा के लिये काम करने वाले किसी प्रजा 
संगठन को स्वीकृत कर सकती है | ऐसे स्वीकृत संगठनों को 
इस सम्बन्ध में स्टेडिंग कमेटी द्वारा बनाये हुए. नियर्मो के 
खनुसार इस परिषद्‌ और उसकी अंगभूत कमेदियों में प्रति- 
निधित्व पाने का अधिकार होगा। स्टेंडिंग कमेटी जब 
प्वाहेगी तब स्वीकृति को मन्सूख कर सकेगी | 


धारा ८--क) हर प्रदेश को झंधिकार होगा कि बह उस प्रदेश के 
अन्दर के किसी राज्य था राज्यसमूह के लिए, प्रति एक 
लाख आबादी पर एक डेलीगेट का चुनाव, परिषद्‌ के 
अधिवेशन के लिए करे, चशर्ते कि उसमें, ऐसी हर 
मिली हुई सीट पर, कम से कम सौ आंथमिक सदस्य हों। 
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(ख) स्टेंडिंग कमेटी को अधिकारहोगा कि वह अखिल भारत 
देशी राज्य लोक परिषद से, किसी कारणचश सम्बद्ध 
या स्वीकृत न हो| सकनेवाले प्रजा-संगठनों' की उचित 


प्रतिनिधित्न देने के लिये पचास तक प्रतिनिधि 
नासजद करे | 


धारा ६०-(क) घारा २ में बताये हुए प्रत्येक प्रदेश के लिये एक 
प्रदेशिक कोसिल होगी, जो इस प्रकार बनेगी।--« 


(१) उस प्रदेश के अन्दर के परिषद्‌ के प्रतिनिधि, तथा 
परिषद्‌ के प्रेसीडेन्ट और भूतपूर्व प्रेसीडेन्ट जो उस 
प्रदेश में रहते हों । 


(२) रीजनल कीन्सिल के बडेलीगेटों द्वार अपनी 
संख्या के > तक कोआप्ट किये हुए व्यक्ति | इन 
कोशाप्ट किये हुए मेम्बशं को भी प्रतिनिधि के 
अधिकार होंगे । 


(ख) हर प्रादेशिक कोसिल को स्टेन्डिंग कमेटी के साभान्य 
नियन्त्रण व निगरानी के अधीन अपने अदेश के समस्त 
काय-संचालन का अधिकार होगा | 


(ग) प्रादेशिक कौन्सिलें इस विधान के अमुसार रहनेवाले 
अपने नियम बना सकेगी । परिप्रद्‌ की स्टेन्डिंग कंगेटी 
की मम्जूरी के बाद वे नियम काम में आ सकेंगे | 


(घ) यदि कोई प्रादेशिक कौम्सिल इस विधान के अनुसार 
कार्य ने करेगी तो स्टरेन्डिंग कमेटी उंस प्रदेश में, परिषदू 
का काम चलाने के लिग्रे अस्थाई औन्सिल बना सकेगी । 


श्श्छ रियासनों का सवात्य 


भार १० -(क) जनरल कीन्सिल निम्न लिस्थित व्यक्तियों की बनेगी | 
(१) हर प्रादेशिक कौस्सिल प्रा उस को>सल्ा ते 
मेगरो को तादाद पर हर प/्च के पीछे एक मैस् 
के हिसाब रो चुने हुए मेम्ब एन | 


बशर्ते की जनरल कोर्सिल हर प्रा।शिव, 
कोम्सिल को कम से कम दो प्रतिनिधि अवश्य 
भेजने का अधिकार होगा. ओर, 


(२) जनरल कोन्सिल के चुने हुए मेग्बरों 6// श्रगन 
वादाद के & बक कीआप्ट किये गये मेम्बर 


(ख) जनरल कीन्सिल्ष के प्रशोक गैम्बर को, आ।रे वो/ 
का इस्सेगाल करने के पदिले सम्द्रल ऑफिस को ५।#० 
फीस अदा करना होगा | 


(ग) जनरल कोन्सिल उस कार्यक्रम को पूरा कश। 7 
परियद्‌ अपने अधिवेशन में निश्विव कर चुवी होगी, 
कोर अपने कार्यकाल गे पेढा होने याले हम वप 
मामलों को भी निपणगेगी । 


(घर) जनरल कोरिशल का कोरम ३० का, या कु ग्रेगपर 
संख्या के वे का, जो भी कम होगा, होगा । 


धारा ११--क) स्टैन्डिंग कगेटी में प्रेसीडेन्ट, वाइस प्रीसहेग्ट, एक 
या भ्रध्िक जाएल सेक्रेटरीज, एक कीषाध्यक्ष और 
१६ अन्य गेम्बर हींगे। प्रेसीबेष्ट, इसों आरेी "तताए 
हुए तरीके से चुना जायगा। प्रेसीडेग्ट स्टेग्डिग व भेटी 
के पदाधिकारियों सहित अन्य सब सदस्गी तरी, 
जनरल कोन्सिल के मेम्बरों गे से मामजद करा! । 


(पल) 


पश्शिए ६ शड्क 


स्टेन्डिंग कमेटी परिषद्‌ की कार्यकारिणी होगी, और 
उस अर. भा. दे. रा लोक-परिपद्‌ तथा जनरल कौन्सिल 
हाय निश्चित की हुई नीति तथा प्रोग्राम को कार्यान्वित 
करने का अधिकार होगा । 


(१) स्टरेन्डिग कमैंटी का कोरम ६ का हागा। 


(घ) स्टेन्डिंग कमेटी की निम्नलिखित अधिकार भी हेगि--- 


१ विधान का मुनासिब्र श्रमल कराते तथा विशेष 
परिस्थितियों को निब्रटाने के लिये नियम बनाना, तथा 
हिंदायतें जारी करना ! 

२ गलत व्यवहार, लापरवाही या क॒त॑व्य के न पालने 
की सूरत गे, किसी कमेटी या ध्यक्ति के खिलाफ, जो भी 
अनुशासनात्मक कारबाई करना चाहे, करना | 

१ तमास अगभूत कमेटियों का निरीक्षण नियंत्रण 
तथा पथप्रदर्शन । 


धारा १२--(क) परिषद्‌ का प्रेसीडे-ट अगरगी अधिवेशन तक काम करता 


(जब) 


(ग) 


रहेगा । वही जनरल कोसिल का भी अध्यक्ष होगा | 


परिषद्‌ का जनरल सेक्रेटरी था जनरल सेक्रेटरीज्ञ 
जनरल कीौसिल तथा स्टेरिंडग कमेटी के भी जनरल 
सेक्रेटरी या सेक्रे टरीज़ होगे। वह या वे जनरल कोंसिल 
के समक्ष संगठन व कामों के बाबत सालाना रिपोर्ट 


पेश करेंगे | 


परिषद्‌ का कोष, कोभाध्यक्ञ के जिम्मे रहेगा, और वह 
उस कोष का दीक्ष ठीक दिसावन रखेगा | जाँच किया 


2४९६ हु का सवाल 


हुआ हिसाब जनरत्त कीसिल के समत्ष उसकी जानकारी 
के लिए पेश किया ज,यमा । 


'प्रारा ११--(क) स्टेन्डिंग कमेटी प्रादेशिक कोन्सिली सो प्रेसीडेन्ड के 
चुनाव के विपय में सुकात माँ गेगी। 


(ख) जनरल कोन्सिल के भेम्बर इस सुझाई हुई सूत्री में से 
परिषद्‌ ः अधिवेशन से कम से कम एक माह पहले 
बेब का चुनाव करेंगे। 

(ग) स्टेन्डिंग कमेटी इस चुनाव के लिए. नियम बनासंगी | 


लाश १४-- (क) न्‍ श्रिवेशन, स्टेडग कमेटी द्वारा निश्चित किए 
हुए स्थाय व समय पर होगा । 


(खा) जिस प्रदेश | अभितेशन होने बाला होगा वहां की 
प्रादशिक कीन्सिल अधिवेशन के लिये श्वागव समिति 
निर्माण करेंगी । 

(भ) रे की नई जनरल कॉसिल अधिवेशन से पहले 
नये चुने हुए. प्रेमीडेण्ट की अध्यक्षता में बिपय॑-मिर्या - 
चिनी प्ृप्तिति के रूप मैं अठेगी। 

(घ) प्रतिनिधि ( डेलीगेट ) फीस तीय रपथा होगी । ऐसी 
वमाम | फीस स्वागत-समिति सेंट्रल आफिस को दे देगी । 
#+२३॥ समिति की बचत, स्थानीय प्रजामंइल, प्रादेशिक 
कोंसिल ओर सेन्ट्रल आपिस, वीनी में बराबरी से 
ब््ट जायगी | 

ध१२]। १४--जनरल ६, स्डैशिंडग कमेटी की सिफारिश पर, विधान 
में उचित परिवर्तन कर सकेंगी | ऐसे परिवर्तन, परिषद्‌ के 
ऋगले अ्िशव में उसकी स्वीकृति के लिए पेश क्रिये लायंगे। 
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अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिषद्‌ की 
बतेभान स्थायी-समिति 


ह अध्यक्ष श्री, प. अवाहरलाल नेहरू 
२ कार्यवाहक अध्यक्ष ,, डॉ. पद्चामि सीतारामैया 
४ उपाध्यक्ष » शेख मोहम्मद्‌ जब्दुला 
७ कोपाध्यक्षु # फैमसलनयन बज्ञाल 

# भम्त्री » अयनारायण व्यास 

६ ,॥; 5 अल्वक्‍न्तशाय मेहता 
पा] » टी. एम, बर्गिस 

द्भः » दरकानाथ कायर 

8 सदस्य » स्वाभी रामौनन्द्‌ तीथ 
१०. » ,.. 3 अल. के, चीरण्णा ४ 
4 » आसाय नरेन्द्रदेख 

१० ,, » बाल गगाधघर खेर 
शेर » खान अब्दुल समद्खां 
छे,, . _> दधीरालाल शास्त्री 

१४ ,, » है, इखेदा धाड़ियर' 

4: » शारगधरदास 

१७ ,, ४ थी. व्हीं, शिखरे 

श्फ्क ,; ' हा ] शिवशंक? बाचतों 


१५ ,, , ५ वैजनाथ महोदय 
शछ | $+ वैषसानदास 


श्छ््ष श्यासतो का सवाल 
ऊडिंग कमेटी के दो महत्वपर्ग श 
सस्‍्टॉडिंग कमेटी के दो महत्वपूणा प्रस्ताव 
( उदयपुर अभिश्रशन में नीचे लिखे दो महत्वपुर्ण प्रध्वाव मजूर हुए, 
हैं, जो लोक-परिंपद्‌ के संगठन से सम्बन्ध रखते हे | अतः वे भी यहां 
दिये जा रहे है | ) 
(१) सावज्षनिक आलोचना ने हो 


यद्यपि स्टडिंग कमिटी की यह शय है कि सरथा के सदस्यों को 
जह। अपनी राय रखने ओर प्रदर्शित करने की पूरी श्राजादी मिल्ननी चाहिए 
तहाँ कमिटी का यह भी खयाल दे कि जहाँ तक संगठन के कार्य से 
सम्बन्ध है जबतक कोई आदमी उस संगठन का सदस्य है उसके लिए 
खुले तौर पर इस कार्य का बिरोध करना उचित नहीं है। कमिटी इस 
बात को भी सापसन्द करती है कि मेम्बर एक दूसंर की था संगठन के 
क्रिसी अंग की व्यक्तिगत था अन्य कारणों को लेकर सार्वजनिक सभाश्रो 
में था अखबारों अशवा पर्तों में आलोचमार्य करें । जब जरूरी ,हो ऐसी 
आल्लोचनाय सम्बन्धित कमेटी में ही करनी चाहिए और अगर वहाँ इसकी 
सुनवाई या उपाय नही है| तो उससे ऊपर की कमिटी में की जाबे। 
अनुशासत ओर काग की दृष्टि से यह जरूरी है कि संस्था में दलबन्दी की 
बृत्ति को प्रौत्ताहन न दिया जाय ! ( प्रस्ताव १६ ) 


(२) कम्यूनिस्ट पार्टी और रॉयिस्ड दल के सम्बन्ध में-- 


“एटरिंडग कमिदी ने इस संगठन के कुछ ऐसे सदस्यों और दलों की 
कार्यवाही सम्बन्धी शिकायतों पर गौर किया, जो कि अखिल भारतीय 
देशी राज्य लोकपरिषद्‌ के उसूलों ओर कार्यक्रमों के विरुद्ध. पड़ने बाली 
नीतियों और प्रोआ्ों का अनुसरण करते रहे हैं । विशेषतः यह बताया 
गया कि पिछले लगभग चार च्षों के बीच भारतीय कम्यूनिस्ट पांटीं तथा 
अडिकल डेवोकऋ्रटिक पार्टी की सामान्य नीति और प्रडसियाँ खिल भारत 
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देशी राज्य लोक परिषद्‌ की नीति और प्रदृत्तियों से विरोधी रही हैं । कुछ 
आधारभूत मामलों में यह विशेध लगातार जारी रहा है, बढ़ा है और 
आझाज भी वह इन संगठनों के प्रकाशर्नों में पाया जाता है। यह साफ 
जाहिर है कि इस लोकपरिपद्‌ में कोई कार्यक्रारिणी या घुनी हुईं कमेटी 
असरदार ढंग से काम नहीं कर सकदी, यदि उसके सदस्यों में इस प्रकार 
सिद्धान्तों का विरेध हा । इसके अलावा भी विधान की घारा $ के 
अनुसार कोई भी व्यक्ति या दल, जो अ्र० भा० देशी राज्य लोकपरिषद 
के कार्यक्रमों का खुला विशेध करेगा बह इसकी कार्यकारिणी या चुनी 
हुई कमेटियों का सदस्य नहीं रह सकेगा | 


चू कि इनका सवाल कुछ व्यक्तियों से सम्बन्ध नहीं रुखता, बल्कि 
ऐसे मामे हुए दल्लों की नीतियों श्रौर करार्यक्रा से सम्बन्ध रखता है, 
जो कि सुविदित हैं और विवादपध्त नहीं हैं; इसलिए यह आवश्यक नहीं 
समझा गया कि स्पष्टीकरण माँगा जावे, या श्रनुशासन सम्बन्धी कार्य के 
'लिए, कारण बताने के लिए श्रारोप कायम किये जावे । इसलिए यह 
निश्चय किया जाता है कि भारतीय कम्यूनिस्ट पार्दी या रेडिकल डेमौ- 
क्रेटिक पर्टी का कोई सदस्य ग्रखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद्‌ के 
संगठन में किसी कार्यकारिणी में न चुना जावे और न किसी चुने हुए, पद 
या कमेटी में रक््खा जाये । यह फैसला सम्बन्धित और स्वीकृत संस्याओओं 
के लिए. मी ल्ञागू होगा | यवि ऐसे कोई व्यक्ति पहले से ही चुने जा चुके 
हो, वो उनसे पूछा जाबे कि इस नियम के अ्रनुसार वे जिस समिति के चुने 
हुए सदस्य हो गए हैं, उसकी सदस्यता से. उन्हें प्रथक क्यों थ किया जाधे। 


आ 
परिशिष्ट (७) 
छोटी रियासलतों के 
नी ५ नसूर 
प्रजामण्डलों के लिए नमूने का विधान 
बारा १-माम--इस संस्था का नाम ... . . राज्य प्रजा मण्डल है | 
भाश २-«लद्ेश्य--इस प्रजा मणएडल का उद्देश्य अखिल भारत देशी 
राज्य लोक परिपतद्‌ के मार्गदर्शन में, . ......राज्य की जनता 
के लिए शाग्य शीर छन्तिव उपायों द्वारा उत्तरदायी शासन 
व नागरिक स्वलंचता पास करना है | 
धारा ३--सदृश्यता--राज्य का निवासी, कोई भी स्री या पुरुष, 
जिराकी उम्र १८ नर्ष की था ज्यादह हो, इस प्रजा मण्डल 
के उद्देश्य की मम्जूर करने पर और चारआना सालाना 
चन्दा अदा करने पर इसका सदस्य हो सकेगा | 
भारा ४--संगठल--इस प्रजागएडल के नीचे लिखें अ्रंग द्वोंगे,.. 
(१) मुकामी कमेटियाँ, 
(२५) तहसील कमेटियाँ, 
(१) जनरल कमेटी, 
(४) एक्‍्लीक्यूटिव कमेटी, 
नोट।--सुकामी कमेदियों में सविधानुसार श्रास पास के 
गाँवी में से भी सदस्य बन सकेंगे। 
घारा #--मुकासी कप्मेड्ियां--किसी भी मुकाम परया ग्राम-समूह 
में दस या दस से ज्यादा मेम्पर बन जाने पर वहाँ मुकामी 
कमैठी बन सकेगी) 
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घाण ६---तहसील कप्मेटियाँ--किसी भी तहसील की सब मार्शदत 
मुकामी कमैदियों के डेलीगैटों को मिल्ला कर तहसील कमेटी 
होगी, जो तहसील के अन्दर प्रजा मणएडल के कार्मो की देख- 
रेख करेगी | 

घारा ७--अनरज् कं्रेही--राज्य भर की कुल मुकामी कंमैडियी 
से चुने हुए डेलीगेंटों की मिलकर जनरल कमेटी होगी, इसके 
अलावा हर मुकामी कमेटी के प्रेसिडेन्ट व सेक्के री भी बलि- 
हाज श्रोहदा डेलीगेट होंगे और इस जनरज्ल कमेटी को 
विधान बनाने, बदलने, नीतियाँ व कार्यक्रम तय करने का 
सर्वोच्च अधिकार होगा | इसका मामूली तौर पर हर साल 
वार्षिक अधिवेशन होगा । देल्लीगेड प्रारम्मिक सदस्यों के 
हुए १०० या १० के बाद बचे हुए जुज पर एक के हिसाब 
से चुने जाबंगे | 

धारा ८-पएक्‍जीक्यूटिव्ड कभेटी--एक्जीक्यूटिव्ट कमेटी सात से 
१५ गेस्बरों तक की हो सकेगी। ओर उसको प्रेसिडेन्ट 
नामजद करेगा | व्हाइस प्रेसिडेन्ट ओर खजांची के श्रलाबा 
एक जनरज्त सेक्र ठरी, व एक से ज्यादा सेक्रंदरी दो सकेंगे | 

धारा ६--पकजीक्यूटिव्ह कमेटी के काम और झधिकार--यह 
जनरल कमेटी की हिंदायतों के मुताबिक कार्य संचालन 
करेगी)। और वही अमसुशासन सम्बन्धी सब॑ मामलों के 
निर्णय करने का अधिकार रखेशी | इस कमेदी को शुनाव 
सम्बन्धी काड़ों को निपणने के लिए और दूसरे कार्यों के 
लिए सब कमेटी मुकरेर था खुद फैसला करने का अधि- 
कार होगा। लेकिन कंगड़ो से सम्बन्धित ध्यक्ति व्योड नहीं 
दे सकेंगे । यही कमेदी अधिवेशन की तारीख मुकरर करेंगी 
और उसका मुनासिब इन्तजाम करेगी | > 


१५६५ श्याज्तों का लगाता 


भोरा १०--प्रेसिडेल्ट--हर अधिवेशन की तारीख से कम से कम दो 
महिने पहिले प्रेंसिडेग्ट की मामजदगी के पस्चे, जिन पर 
कम से कम दीन डेलीगेटों द्वारा नामजदगी हो, प्रधान 
कार्यालय में झा जाना चाहिये | इन सब पर एक्भीक्यूटिक 
कमेटी में विचार होगा और आगे हुए तमाम नामों की 
इतज्ना तमाग मुकासी कमेटियों और तहसील कमेटियों में 
भेज दी जावेगी। प्रेसिडेंट के चुनाव सम्बन्धी प्रधान कार्या- 
लग से आई हुई हिंदायतों के मुताबिक बताई हुई तारीख 
व मुकाम पर प्रेसिडेंट के चुनाव सम्बन्धी व्होट लिये जानेंगे | 
जिनमें सिर्फ डेलीगेट ही हिस्सा हे सकेंगे | हर कमेटी हर 
एक उगमीदवार के लिए आये हुए ब्होटो की तादाद, प्रधान 
कायलिय को, खुनाव के तीम दिन के अन्दर रवाना कर देगी | 
प्रजा सपइल के प्रेसिडेंट व सेक्रदरी या एक्जीक्यूटिव्ड 
कमेटी द्वारा मुकरंर की हुई विशेष सबकमेटी छुने हुए 
प्रेसिडेंट की घोषणा करेगी | 

,. अगर बीच में कमी ग्रेसिडेंट स्थागपत्र दे दे था दिगर 

किसी बजह से उसकी जगह खाली हो जाथ तो एक्जी- 
च्यूटिष्द कमेटी अपना अश्यायी प्रेसिदेंद चुन सकेगी । 

धाश ११--विशेष परिश्थितिं में काबाही--क्षगर कोई ऐसी 
विशेष परिस्थिति हो जिसमें इंस विधान का चलना मुमकिन 
ने हो तो उस हालत में प्र सिहंट को, विधान या उसका 
कोई हिस्सा स्थगित करके कार्य संचालन का झोर मुनासिब 
इन्तजआाम करने का पूरा अधिकार होगा | 

भ्राय १६--चअधान कार्यालय - इस प्रजागणठल् का प्रधान गर्यालय, , 
या जहाँ इसकी काय-कार्रिणी समिति-णीक्यूटिक कमेटी 
तै करेंगी, बहा रहेगा । 
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श्वारा १३--खाली जगह की पूर्ति--सामाग्यतः खाली जगह की पूर्ति 
उसी वरह पर होगी, जिस तरह उनकी नियुक्ति या 
चुनाव होता है | 


धारा १४--कोर्म-:्रजा मएडल की हर कमेटी का कोरस एक चौथाई 
का होगा | 


धारा १४-के्द्रीय संस्थाओं की हिद्ायतों की पाबन्दी--पह 
सस्था अपनी केन्द्रीय ससथा, अखिल भारत देशी राज्य लोक 
परिषद्‌ या उसकी प्रादेशिक शाखा, मध्यमारत प्रादेशिक देशी 
राज्य लोक परिषद से आई हुई हिदायता का ख्याल रखेगी। 


आवश्यक नोट, 


मध्यभारत प्रादेशिक लोक-परिषव्‌ ने मध्यभारत की छोटी रियासतों 
के लिये यह नमूने का विधान बनाया है | इसमे प्रजा मगथल का नाभ, 
उद्देश्य, स्थानीय हाज्ात के लिहाज से अन्य आवश्यक नियम जोड़े जा 
सकते है। 


परिशीष्ठट (८) 
नरेन्द्र मशडल 


शासन सुधार के विपय में मा््टेम्यू ल्ेम्सपो्ड रिपोट के दसवें अध्याय 
में रियासतों के बारे में कुछ सुझाव दिये गये हैं| इनकी पूर्ति की दिशा 
में ता० ८ फरवश १६२६ को डथूक श्रॉफ कनाट के द्वारा दिल्ली में 
चैम्बर ऑफ प्रिग्सेंस अर्थात्‌ नरेन्द्र मगछल का उद्धाठन किया गया। 
इस अचसर पर पढ़े जाने के लिए सम्राट ने खुद झगना एक सन्देश भेजा 
था; जिस कहा गया था कि राजा-महाराजाओं का यह महल अनके 
अपने तथा प्रजाजनों के स्थायी लाभ का पीपक होगा; ऐसी हमें आशा 
है । होगी यह भी आशा है, कि अपने राज्य तथा श्रिदिश भारत के हितों 
को आगे बढ़ाते हुए वे मेरे समस्त साम्राज्य का भला करेंगे थह नरेंस्र 
मण्डल हमें एक दूसरे को समभने में सहायक होगा, हम एक दूसरे के 
अधिक नजदीक आवेंगे ओर देशी राज्य तथा समस्त साम्राज्य के सामाम्य 
हितों की इससे अ्रभिन्षक्कि और बिकास होगा |” 


मण्डल का उद्घाटन करते हुए डथयूक ऑफ कनाट ने कहा कि “यह 
आगे बढ़ने के लिए आप को बड़ा श्रच्छा झबसर मिल रहा है | पर ऐसे 
अवसरों के साथ साथ नई नई जिमोदारियाँ भी आया करती हैं, यह हमे 
नहीं भूलना चाहिए | में जानता हूँ कि सम्राट ने आप पर जो भरोसा 
किया है, उसे श्राप ठीक तरह से समझ रहे होंगे। और अपने राज्य के 
अधिपति तथा साम्राज्य के स्तम्भ की हैशियतद से आपकी तश्पा से इस 
विश्वास के अनुरूप ही जवाब मिलेगा |” 


नरक मएइल में केवल वे ही नरेश शरीक हो सकते हैं, जिन्हें सलामी 
का हक है। जिन रिंयासतों को भीतरी शासन सम्बन्धी पूरे अधिकार नहीं 
हैं, वे भी समूह रूपसे झपना प्रतिनिधि नरेन्द्र मशइल्म में शेज सकते हैं। 
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ऐसे प्रत्येक ग्रप का एक प्रतिनिधि उससे रहेगा | मारतवर्ष में कुल ११६८ पूर्वा- 
घिकारवाली सलामी की हकदार रियासतें हैं | इनमें से केवल १०८ ही 
मणडक्षम शरीक हुई | शेष, उदाहरणार्थन्हैदराबाद, गैसोर, चावणशकोर, 
कोबीन,बड़ोदा और इन्दोर-नरेन्‍्द्रमए्डल की सदस्य नहीं बनीं। अ्रन्य कारणों के 
साथ इन्होंने इसकी वजह यह मी बताई कि नरेशों के लिये व्यक्तिगत 
दृष्टि से यह अ्रत्येव अनुचित होगा कि वे ऐसी नीति या व्यवहारों का ह।मी 
अपने को बना लें, जो शायद उनके प्रजाजनों को पसन्द न हो | नरेशों 
को जो कुछ कहना हो अपने मन्न्रियो'के मार्पत कहसा या करना चाहिए | 
स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेबारी पर वे कुछु न कई-करें। क्योंकि उनकी 
जानकारी बहुत अधूरी होती है । अनुभव और वबतृत्व शक्ति की भी 
उनमें कमी होती है | जिनके नरेशों को सलामी का अधिकार नहीं है, ऐसी 
१९७ छोटी रियासतों की तरफ से मण्डल में १९ प्रतिनिधि हैं | सर पी 
एस शिवस्वामी ऐयर ने इसके कर्तव्य और सत्ता के विषय में एक 
बार कहा था-+- 


“यह तो एक सलाहकार संस्था मात्र है| नरेश वर्ग, रियासतें था 
ब्रिटिश भारत के विषय में नरेशों को अ्रपनी राय देने का भी मौका मिल्ल 
जाय यही इसकी स्थापना का मुख्य उद्दे श्य॑ रहां है | परन्तु नरेश इसके 
उद्दे श्य से संतुष्ट नहीं हैं। जो इसमें शरीक हुए हैं वे भी उसमें दिलचस्पी 
नहीं ले रहे हैं, उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का बड़ा ख्याल है | छोटे नरेश उनके 
साथ बैठने लग जावे यह उन्हें अच्छा नहीं मालूम होता | सब समानता 
पूर्वक बैठ या बातचीत करें, यह उन्हें बड़ा अ्रदमरा लगता हैं, फिर यह 
बहुमत से किसी प्रश्व का निर्णय करने की पद्ति भी उन्हें पसरद नहीं [” 

नरेद्रमएडल अपनी बैठकों में कया करता रहता है। बाहरी दुनियां 
नहीं जानती | उसे तो अ्रभी अ्रभी तक, उसके अस्तित्व का पता. श्रपने 
साल्ञाना जह॒सों से होता था, जब कि वाइसराय शआते और अपना उकसाली 
उद्घाटन भाषण देकर चलने जाते ये | भाषण में हर साल यही बातें भाषा 
को बदल कर कहीं जातीं रही हैं जैसे-- 


१६६ श्थिसतों का सवाल 


मैं श्रापकी बुद्धिमता भरी रालाह के लिए एड्रसानमर्द्र हूँ। शापके 
सामने इस वर्ष काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है | मैं आशा करता हूँ, आप 
उसे निश्चयपूर्वक पूरा करेगे । आप के सरपर अपने प्रजाजनों की भलाई 
ओर तरकको करने की जिग्मेवारी है ओर मुझे विश्वास है, आप इसे पूरा 
करने में तनमन से जुट जानेंगे | आप साम्राज्य के स्तम्भ हैं | देश के 
गौरव पूर्ण इतिहास में आपको अपने महान गौरबशाली पूर्वजों की भांति 
एक महान हिस्सा शदा करना है। समय के साथ आप को चलना चाहिए । 
मुझे विश्वास है, इस परिप्द में जिम महत्वपूर्ण विषयों पर आप विश्वार 
कर रहे हैं, उनके परिणाम बड़े दूर्गामी होंगे। वगैरा | 


परन्तु जैसे जैसे देश में पूर्ण उत्तरदायी हुकूमत स्थापन करने का प्रश्न 
जोर प्रकड़ने लगा, नरेंद्र मण्डल को अपनी स्थिति के बारे में चिन्ता होने 
लगी । पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट ने मी संधियों और सुलहभामों की दुद्ाई 
देकर इस चिन्ता को कुछ बढ़ाने में सहायता की | नरेश अपने अधिकारों के 
लिगे श्रौर भी उतावल्ले होने लगे | कुछ नरेंशों ने यह माँग भी कर दी 
( गई १६२७ ) कि इस प्रश्न का निपठारा एक बार हो जाना चाहिए । 
बदलर कमेटी फी नियुक्ति इसी का परिशाम थी | परव्तू इधर कुछ ब्णों 
से नरेंद्र मण्डल ने नरेशों के हितों की रक्षा में काफी काग किया दैश्ोर 
खबर प्रायः सभी नरेश इस संगठन में शरीक हो गये हैं। नीचे लिखे मरेश' 
खबतक मरेंन्द्र मगढ़ल के चान्सलर हुए हैं $--- 

१ श्री, महराजा सा० पटियाला ( १६२६ ) 

श श्री, महाराजा धौलपुर 

३ श्री, महाराजा पटियाला 

४ श्री, जास साहब नवानगर 

$, श्री, नथाब साहब भोपाल, ( १६४४ ) 
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